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मेहरू-कमटी की रिपोर्ट सर्च प्रथम अंग्र जी भाषा में प्रका- 
शित हुई थी। जब यह ख़ुना गणा और पत्नों में इसकी प्रशंसा 
दोने लगी, तब हिन्दी-जनता तथा हिस्दी-पन्नों ने इसके हिन्दी में 
न होने के कारण खेद प्रकट किया ओर कांग्र स से शिकायत की । 
कुछ हिन्दी-पत्नों ने इस रिपोर्ट के कुछ अंश हिन्दी में उद्धृत भी 
किये । पर+ गलु जनसे हिं. दी के पाठ पाठकों की भूय भी नहीं, किश्त और. 
भी बढ़ गई । यह देख कर हम एक दिन अखिल भारतबर्षीय 
.. क्राप्रेंस कमेटी के प्रधान मंत्री, जिन्‍हों ने नेहरू--कमेटी की 
रिपोर्ट के अग्नेज्ञी में प्रकाशित किया है, पँ० जवाहर लाल 
नेहरु से मिले और उनसे हमने इस रिपोर्ट का हिन्दी-जनता के 


















हमें बाकायदा झ० भा० कांग्रस-करा्ेटी के मंत्री के के ; नाम एक 
शाय का प्रार्थना-पत्र लिख भेजने को सलाह दी । हमने 
शैसा ही। किया और हम॑ उसके उत्तर में, 










ग्रस-कपेटो के 
शरने की आशा 












(६) 

आज, इतने बिलम्ब से, हिंदी-जनता के सम्मुख उपस्थित हो 
रहा है। हमें आशा है कि सहृदय पाठक, हमें इस विलम्ब के 
लिए क्षमा करेंगे । 





हि .. दूसरी बात, जिसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना करनी है, यह 
० है कि इस अनुवाद में जहां तहां, छापे की गलतियां रह गई 
पे हैं। इसके कारण भी मुख्य रूप से हम ही हैं। हम, जिस समय 
पे यह अलुवाद छप रहा था, कई अनेक आवश्यक कामों में फंस 
। गये थे। हमने ऐसी हालत में, हम से जितना हो सका, उतना 


समय, ध्यान, तथा परिश्रम इस ओर लगाया। परन्तु यह दम 
कह सकते हैं कि जितना आवश्यक था, उतना नहीं। यदि 
सौभाग्य से इसका दूसरा संस्करण निकाला, तो हम उसमें इन 


गलतियों को आवश्य दूर कर देंगे। 
 शारदा-सदन, 
प्रयाग प्रसुचादव 
22800 भगवतो असाद पांडे 


सम्वत्‌ १६८५ 

















श्रीयुत डाकूर रम० ए० अंसारी, 


सभापति, सबंदल-सम्मेलन 
श्रीयुत सभापति महोदय, 


। बम्बई में सवंदल-सम्मेलन ने १६ मई सन्‌ १६२८ ई० को 
हिन्दुस्तान के शासन-विधान के सिद्धान्तों का निर्णय करने 
के लिए जो कमेटी नियुक को थी, में सादर उस कमेटी की 
रिपोर्ट को आपकी सेवा में उपस्थित करता हूँ। इस रिपोर्ट 
के तैयार होने में जो बिलग्ब हुआ है, उसके लिए मुझे खेद 
. है।इस बिलम्ब के कारणों से में आपको पहिले ही सूचित 
कर चुका हैं ओर आपने कृपा पूर्वक इस रिपोर्ट को देर से 
निकालने के लिए मुझे अपनी अनुमति भी देदी थी। 


इलाहाबाद, भवदीय-- 
१५० अगस्त, सन्‌ मोतीलाल नेहरू 
१६२८ ई० चेयरमेन 











भस्तावना 


इस रिपोर्ट को सर्वदल-सासेलन के, जिसने इस 
कमेटी को नियुक्त क्रिया है, सामने रखते समय, हम 
आरपस्म ही में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना आब- 
एयक समभते हैं कि हमको जो हिदायत दी गई थी वह यह 
थी कि हम हिन्दुस्तान के लिए एक ऐसा शासन-थिधान तेयार 
. करें जो पूर्ण उत्तरदायी राउय स्थापित करने के लिए काफ़ी 
हो । हमने इस हिदायत का श्र जिन कारणों से गपनिये 
शिक राज्य लगाया है, उनको हमने इस रिपोट के पहिल्े 
अध्याय में प्रकट कर दिया है। यह इस रिपोर्ट के पढ़ने से 
मालम होगा कि हमने 'उत्तरदायों राज्य' और 'ओऔपनिर्वेशिक 
राज्य' में कोई है। और इस समस्त रिपोर्ट में 














ये कोई अचप्तर नहीं माना है 
हमने यह माला है कि इन दोनों प्रकार के राज्यों का एक ही 








कम में संतुष्ट होजायगा | इस छएयाल से शायद . ही किसी का 
मत-भेद्‌ होगा कि हिन्दुस्तान को त्रिटिश राष्ट्रसमृह के स 
'शाप्रों के समान पद मिलना चाहिए । यह बात मिरः 












( है० 


हिन्दुस्तान में जो माननीय राजनीतिक दल हैं, 
सम्बन्ध में एक मत है कि हिन्द 2 
कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिणी श्र,फ्रीका थे 
अथवा अयरलेड के स्वतंत्र राज्य से किसी हालत में भी कम 
होनी चाहिए । संक्षेप में, इस सम्बंध में यह समझ लेना 
चाहिए, कि हमलोग ओपनिवेशिक राज्य' का अपनी राजनीतिक 
उन्नति की कोई दूर की मंजिल करार नहीं देते हैं, किन्तु इसको 
हम बस अपना दूसरा क़द्म ही समभते हैं। जब यह बात हे. 
,. तब फिर हमारे लिए उस आधार की सश्याई को सिद्ध करना 
. जिस पर हमने अपनी शिफूारिसे की हैं, ग्रभावश्यक है । 



















दायी राज्य की स्थापना ही न होने द्दो ने पाधे था उसकी 
स्थापना में बिलम्ब लग जाय | यह सम्मष है कि ये कम ः 
. आलोचक भिन्न भिन्न दल के होगे और इनकी दलीलें श 





भिन्न होंगी । हमने इसलिए रिपोर्ट को!इस प्रस्ताषना में उन स्सव्य 


घटाओं को जो हमारे मुख्य प्रश्न के चारों ओर झा 





खित हैं-- 


_शिक राज्य ही नहीं होता है, किन्तु बह औपनिये 
कम भी हो सकता है। 








पा | 
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(२ ) पालामेंट ने औपनिवेशिक राज्य देने के लिए कभी 
प्रतिश्ा नहीं की है 


(9३ ) उत्तरदायी राज्य के अमल में लघु-संव्यक जातियाँ 
और हिन्दुस्तान को सामाजिक स्थिति उि्न रूप है। 
(४७) हिन्दुस्तानी लोग अपनी रक्षा करने के लिए 
असमर्थ है । 
(५) हिन्दुस्तान की देशी रियासतों का, प्रश्न हल नहीं 
हुआ है। 
(६ ) यूरुप के व्यापारियों तथा यूरुप के उन लोगों में, जो 
दुस्‍्तान में नौकर हैं, बेचैनी फेली हुई है । 


क्‍ प्रौपनिवेशिक राज्य--तैथ राजनीति में औपनिवे- 

शक राज्य का अर्थ स्पष्ट है | यद्यपि स्पष्ट रूप से इसकी 
परिभाषा करना कठिन है, परन्तु वे लोग, जिनको राजनोतिक 
संस्थाओं के इतिहास तथा उनके विकाश का ज्ञान है, यह समभते 
हैं कि ओपनिवेशिक राज्य से क्या मतलब है। सन्‌ १६२६ ई० 
के साम्नाज्य-सम्मेलन में ग्रेट जिटेन ओर उपनिवेशों की उन 
जातियों के पद्‌ के विषय में, जो स्वराज भोग रहो 
हैं, यह निश्चित छुआ था कि यद्यपि येजातियाँ ब्रिटिश सम्नाट 
के अधीन हैं और सब की खब ब्रिटेन के राष्ट्र समूह की मैम्बर 
हैं, परन्तु 'ये ब्रिटिश साम्राज्य की,वे जातियाँ जो खराज भोग 
रही हैं, इन सब का पद बराबर है और ये अपने घरेलू अथवा बांहरी 
मामलों के किसी रूप में भी एक दूसरे के अधीन नहीं हैं! । कीथ . 


' च्े 





( १५ ) 
की 'रेसपींलखिबिल गवर्नमेन्ट! नाम की पुश्तक को दूसरी जिज्द के 
१२२४ पृष्ठ से उद्गृत ] इसी विद्वान का कहना है -परिभाषा का 
महत्व उसके भाव में है, न कि उसके अर्थ की खुक्मता में, 
क्योंकि एक घटना का विवरण तत्संथ थी आदेश के चिंणज्ध 
शेता है! । हम केवल परिभाषा के भाव हो से सतुष्ट हैं, और 
हमारा यह भाव है कि जो कठिनाइयों हम औपनिव्रेशिक 
शज्प के अमल में ब्रिटिश राष््र समूह के ओश् मैम्बर। के साथ 
साथ सदन करनी पड़े! उनके, ओर उपनिवेशों को कठिनाईयों 








की भांति, उतहों लाभकारो नैतिक और राजनतिक सिद्दास्तों 





के द्वारा, जिनके बल पर प्रिटिश राष्ट्र समूह के राष्ट्रो का एक 
दूसरे के साथ संबंध निभाया जा रहा है और निभाया जाना 
चाहिए, दूर करना चाहिए । 


उत्त रदायी राज्य-ब्रिटिश साप्राज्य के सब उपनि शों 
के शासन-वि वानों को वह बात, जो सर्व चिधानों में पाई जाती 
है यह है कि उन सब में हर जगह उत्तरदायी राज्य है, 
जिसका अर्थ यह है कि इन सब ,उपनिषेशों में उस प्रकार का 


राज्य है जिसमें कार्याकरिणी सभा जनता की निबाचित 















प्रत्येक उपनिवेशों की राजनीतिक अवस्था है जपरोक्त 
अर्थ के अलावा हमने अमोी कहीं कोई और अर्थ उत्तरदायी 
राज्य का नहीं खुना है और न हमने, उस राज्य केा छोड़ कर 
जहाँ एकाधिपत्य है अर्थात्‌ केवल एक राज़ा का राज्य है, कमी 





4५ 

















( है ) 
यंह देखा है कि ब्यवस्थापिका सभा का पद अधीमता का रकखा 





गया है श्रेथव्ण उसके झ्राधि कारों के नियंत्रित कर दिया गया है । 





थेषणा, झग स्‍्त, सन्त्‌ १९१७ ई०--हमारे विरोधी आलो- 
संको का यहाँ फेहना है कि अगस्त सन्‌ १६१७ ई० की घोषणा का 
येहूँ अर्थ था कि हिन्दुस्तान में रुवराज-संस्थाओं के धीरे धीरे 
इस बिचारे से उन्नत किया जाय कि हिन्दुस्तान उत्तरोत्तरे 


उत्तरदायी शाज्य के प्राप्त 










रंते नहीं है, वहें यह ४ है कि हम में से गप्रेस॑के 
मैसेंबर हैं, इंन उपरोक्त शो के कैसी नहीं माना । है । ' और दूसरों 
यह कि हंम में से लोग, जिन्‍्हीं ने उपरोक्त भूमिकां के मांता है 
इस बात में विश्वास नहीं कर सकते हैं कि सन्‌ १६१७ ई० से 
सन्‌ १६१६ ६० तक की पालामेंट अथ जनीतिशों ने, 
जब उन्होने इन उपर गक्त शंध्दों के! कहा था, तब विचार पूर्व के 




















नकमदेली ने, जो इस समय 
ह हीम मेस्बर था, ये विचार प्रेंकट किप्रे 














( १४ ,) 


तो तुम के। यह मालूम होगा कि इसका श्रर्थ बहुत बड़ा होता है। 
इस के ऋर्थ में केवल यही बात नहीं आती है कि कार्यकारिणी 








सभा के व्यवस्थापिका सभा का उत्तरदायी द्वोना खाहिए, बदिक 


इसमें यह भी है कि व्यवस्थापिका सभा के थे सब अ्रधिकार 
भी प्राप्त होने चाहिए, जे! आधुनिक उपनिवेश के अनुकूल हो 
परन्तु मेरी समभ में तो इसके श्र्थ में अवश्य कुछ अ्रन्तर है 
क्योंकि उत्तर- दायी राज्य में पेसी व्यवस्थापिका सभा भी हो 
सकती है, जिसके अधिकार परिमित और नियंत्रित हो | यह 
मान लिया जावे कि पूर्ण श्रोपनिवेशिक स्थराज्य', 'उत्तरदायी 
राज्य” ही का एक निश्चित फल है अथवा यों कहिए कि यह 
उत्तरदायी राज्य की एक अनिवाय तथा पतिद्यासिक उन्नता- 
बस्था है, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि यह और आगे की चोड़ा 
. है और अन्तिम मंजिल है”। इस भाषण के हिन्दुस्तान के सर 








कारी कर्मचारियों की एक नई विचार-धारा का आरम्भ सम- 





भना चाहिए। और हम यह देख रहे हैं कि उस दिन से, यह 
. विचार अग्नैजं राजनीतिशों, अंग्रेजी समाचार--पत्रों तथा. 


हिन्दुरुतान की नौकरशाही के पेंशनयफ्ता अंग्र जो को' पुस्तकों से. 


दिखलाई पड़ रहा है। सर मैलकमदली के भाषण की दलौलों 






ओर उनके गूढ़ार्थों' का एसेम्बलो के मैम्बरों ने तथा पर 


बाद हिन्दुस्तान के लोक-मत ने उसी समय खण्डन कर दिया 





खोपनिवेशिक राज्य और उत्तरदायी राज्य 
कोई अन्तर नहीं हें--अब हम यह बतलाना चाहते हैं: 





पैम्बली के 




















हे 


( १५५ ) 
कि औपनिवेशिक राज्य” और “उत्तरदायी राज्य” में जो 
अब अन्तर बतलाया जाता है, वह सन्‌ १६१७ ई० अथवा सन 
१६१६ ई० में कभी नहीं बतलाया गया था,। और न-२० 
अगरुत, सन्‌ १६१५७ ई० की घोषणा के। खीकार कराते 
समय हिन्दुस्तान के यह बतलाया गया था कि ब्रिटिश 
सम्राट की सरकार का विचार कुछ कम देने का है हिन्दुस्तान 
के। औपनिवेशिक राज्य से अर्थात्‌ उस उत्तरदायी राज्य के 
देने का है, जिसमे 'व्यस्थापिका सभा के अधिकार परिमित 
ओर नियंत्रित हो” | यदि यह मान लिया जाय कि अंग्रद्ञा 
रशाजनी तिश्ों का बास्तव भ यहो आशय था, तो इसका अर्थ 
यह होगा कि उन्होंने विद्वार पूर्वक यह दो अर्थ चाली बात 
कही थी। शोर यदि यह कहीं सत्य है, तो इससे हिन्दुस्तान 
के उन राजनीतिक दलों का भी विश्वास ब्रिटिश पार्लामेंट के 
कथन में न रत्गा जो अब तक यह मानते हुए चले आरहे 









है । सर मैलकमदेली के यह पूरी तोर से मालूम था 
कि जिटिश सप्नाद ने गवर्र-जनरल के लिए. जो हिदायत एक 
पं पर लिख कर भेजी थी, उसमें यह लिखा हुआ था कि 
“अस्त में जअिटिश हिन्दुस्तान हमारे उपनिवेशों के समान अपना 
उचित पद्‌ प्राप्त करेगा” । उसने इन शब्दों का अपने भाषण में 
झूयाल करते हुए, परन्तु यह साबित न करते हुए, उल्लेख किया' 
है कि इन शब्दों से मेरी दलील और भी जोरदार हो जायगी। 
यह झुयाल है कि हमने जो सम्नाद के ये शब्द उद्धृत 


















किये हैं उनका यह मतलः 
का समर्थन करता है कि सन्‌ १६१७ या सन्‌ 
(उत्तरदायी रोज्य” में न तो पार्लामेंट ने और न॑ ब्रिटेन के किसी 
_ राजनीतिश हो ने कोई सूक्ष्म अन्तर द्खलाया है, जिसके सर 
मैलकमहेली के सन ६६४२७ ई० में प्रकट करने के लिए छोड़ 
दिया गया था। इसका काई सवाल ही नहीं है कि हिन्दरू 
उस किस्म के उत्तरदायी राज्य को स्वीकार कर सकता है 
जिससे सर मैलकमदेली का तात्पय॑ है, अर्थात्‌ पक पेसी राज्य 
प्रणाली को; जिसमें व्यवस्थापिका सभा के अधिकार सीमित 
अथवा निमंत्रित हो । 




















हिन्दुस्तान की संच्ची स्थिंति--दमने यह # 
किया था कि ब्रिटिश सरकारने जे उत्तरदायी राज्य के देने का 
वायदा किया है, उसका उदार भाव से अर्थ लगाया जाग्गां 
. बिक उसका अर्थ इस भाव से न किया जायगा जो उन लोगों 
जिन्होंने इसके लिए मांग उपस्थित की है, मान पर झाधात 



















उस हालत को जिसमे पार्लामेंट ने घोषणा को रा . और उक्ष 


मांग का, जे। उस घोषणा के उत्तर में उपस्यित की गई थी 
ध्यान में लाया ज्ञाय और अगर, इससे भी अधिक, इस बात 


का ख्याल किया आय कि हिन्दुस्तान, ने ब्रिटि 
 उपनिवेशों की तरह खुल 
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( शृूछ ) 

आर वह लीग आफ नेशन का आदि से सदस्य है, तो इसमें 
शंका नहीं की जा सकती है कि इंगलेंड हिन्दुस्तान के 
प्रति इस बात के लिए बचन-बद्ध है कि हिन्दुस्तान का ब्रिटिश राष्ट्र- 
समूह में बिलकुल बेसा ही स्थान रहेगा जैसा कि उपनिवेशों 

( का है। हमारे रूयाल से हिन्दुस्तान का यह अधिकार पेसे मत- 
भेदों के कारण, जिनको हिन्दुस्तान-सरकार के होम मैश्बर ने सन्‌ 
१६२७ में प्रकट किया है, कम नहीं हो सकता । अगर सर 
मैलकम हेली का यह कहना ठोक है कि उत्तरदायी राज्य-प्रणाली 
में व्यव्वापिका सभा के सीमित अथवा नियंत्रित अधिकार 
हो सकते हैं, तो तर्क यह रुपब्ट बतलाता है कि औपनिवेशिक 
स्वराज्य, उत्तरदायी राज्य का एक नतीजा नहीं हो सकता, किन्तु यह 

. एक आगे की मंजिल अथवा अंतिम मंजिल के रूप में केवल उसी 
समय स्थापित हो सकता है, जब कि व्यवस्थापिका सभा के अधिकार 
की सीमा और नियंत्रण को अलग कर दिया जावे । यह सब 

. सिर्फ हिन्दुस्तान के साथ खिलबाड़ करना है और उस कर ड़े को 

कायम रखना है. जा, जब तक कि यह ख़तम न हुआ 
तब तक एक ओर इंगलिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच 
के मनसुटाव को हमेशा बढ़ाता रहेगा और दूसरी ओर 
हमारे स्वराज्य के काम में तथा सामाजिक और आश्िक 


हे संगठन में लगी हुई शक्तियों में रुकावट पैदा करेंगा। सर 


मैलकम हेलो ने जो उत्तरदायी राज्य का अर्थ किया है, उसके 
संबंध में हम २३ दि० सन्‌ १६१६ ६० की शाही घोषणा का, 


इललेसेपरेालप सर प८ 5०४८: 


( १८ ) 
जिसमें ब्रिटिश सप्ताटके सन्‌ १६१६ ई० के एक्ट के विषय में 
निश्नांकित शब्द कहे हैं, उठलेख करते हैं “इसके बाद पूर्ण उत्तर- 
दायो राज्य” और “उसके (हिन्दुस्तान के) लोगों को अपने काम 
काज को करने और अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार” । 
प्रो फेसर कीथ ने सन्‌ १६२० ई० के अंत में हिन्दुस्तान की व्यव- 
स्थापिका सभाओं के चुनाव के संबंध में यह कहा था, “हम 
उस समय की घोषणा करते हैं, जब कि हिन्दुस्तान को पूर्ण 
खराज्य प्राप्त होगा और वह जिटिश राष्ट्र समूह के उपनिवेशों 


' और संयुक्त राज्य की बराबरी का दर्जो पावेगा” हमारा मतलब 


भी ऐसे ही खराज्य के श्रर्थ से है। हम उस श्र्थ को, जो हिन्दु- 


स्तान सरकार के एक मैम्बर ने किया है ओर जिसने ,पालामेट 


को गम्भीर घोषणा का निषेध किया है, स्वीकार नहीं कर 
सकते । द द 

हमने इसलिए इस रिपोर्ट में इन दो आधारों पर अपनी 
शिफारिस उपस्थित की हैं--(१) हमारा इस संबंध में एक मत है 
कि हिन्दुस्तान ओपनिवेशिक राज्य से कम में सन्तुष्ट न होगा। 
(२) जिस प्रकार के राज्य को हिन्दुस्तान में स्थपित करना है, वह 


. औपनिवेशिक राज्य होगा और उससे, किसी हालत में, कम न 


होगा । 


ओपनिवेशिक राज्य के लिए एतराज 


बैलट बवस--जो तरह तरह के एतराजु इस क़िस्म के राज्य 
के विषय में किये गये हैं, वे हम को सब माल॒म हैं । उदाहरणार्थ- 


छः 





हे 
॥। 





न मा ना न +पहाए खपत 








( १६ ) 
यह कद्दा गया है कि बेलट बक्स की जो प्रथा है, वह हिन्दुघ्तान के 
लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। हिन्दुस्तान को स्वराज प्राप्त 
करने के लिए उत्तरदायों राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है । 
हमारे समालोचक तो यहां तक कहते हैं कि पालमिंटी राज्य इंगलेंड 
के अलावा यूरुप के अन्य सब देशों में विफल रहा है। यह 
बात विचारने योग्य हैं कि इस प्रकार की आलोचना पर भी 
यूखप के प्रत्येक देश ने, जिसने एकाथिपत्थ राज्य को तलाक 
दे दी है, किसी न किसी रूप में पार्लामेंदी राज्य ही को ग्रहण 
किया है । हमारे ख्याल से, हमारे समालोचक ऐसा नहीं कर 
सकते हैं कि वे हमारे लिए इटली और रूस जेसे देशों की 
जहां बहुत गर्म दर्ज को राजनीति है, राज्य-प्रणाली को 
उदाहरण के लिए उपस्थिति करें । यह बात केवल,यूरुप ही के 
सम्बंध में नहीं है, किन्तु पूचं के जापान, तुर्की ओर ईरान 
देशों ने भी पार्लामेंटी किस्म के राज्य को अपने यहां स्थापित 
किया है। परन्तु, यदि हम यह मान भी ले कि बेैलट बक्स 
हिन्दुस्तान के लिए मौज नहीं है, तो फिर हमारा सबाल यह 
है क दूसरी क्या चीज मोजूं है' 


ख्याली पुलाव--कुछ ख़्याली तजवबीज़े भी पेश की गई हैं । 
उदाहरणार्थ--यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान में बहुत से राज्य 
बना देने चाहिए । ये उसी प्रकार के होने चाहिए, जिस 
प्रकार के अपने पुराने ढंग के देशी राज्य है। सर वालटर 
लारंस का यह कहना है, “जरूसलम के बनाने वालों को किसी 














सुरक्षित और खुदढ़ नीम की ओर आना पड़ेगा | इसमें 
संदेह नहीं कि देशी राज्यों की पुरानी राज्य-प्रणाली को अहण 
करना तथा उसको और अधिक सपुचञ्नत बनाना, इस बात से 
बहतर है कि एक ऐसी प्रणाली को उपहास-जनक और निर्जीबि 
बनाया जाय, जो केवल बलेवान ब्रिटिश अफसरों ही के द्वारा, जो 
. प्रथक, निष्पक्ष, और सिफिनिक्सके की भाँति सच्च हैं चल सकतो 
. है, [ 'हिन्दूस्तान जिसको हमने सेवा को” नाम की अंग्र जी 
पुस्तक के २८६ पृष्ठ से उद्धृत, | इस गोलमाल तजणीज का 
क्या मतलब हो सकता है, इसका समझना कठिन है। इसमें 
संदेह नहीं कि इस में यह बात तो तज़वीज की गई है कि हिन्दु- 
| स्तान के प्रान्त अथवा उन प्रान्तों के कुछ भाग देशी राज्यों को दे 
। .. दियेजायं,अथवा ब्रिटिश हिन्दुस्तान के क्रपा-पात्र लोगों में से 
नये राजा बनाये जाय॑ । इसका श्रर्थ यह कभी न होगा 
कि हिन्दुस्तान के लिए हिन्दुस्तानियों को इच्छानुसार तथा 
ब्रिटिश पालमेंट के बचनानुसार किसो शासन-प्रणालो का 
विकाश होरहा है, किन्तु इसका अर्थ यह होगा कि हिन्दुस्तान 
से त्रिटिश शासन उठ रहा है, जिससे भविष्य के इतिहासकार 


पंछाणड। 








५७७७७ ७७७७७०७७/७॥८७६७७॥ 


#“गीक देश का एक राक्षस जिसका सिर स्त्री का सा था और घड 
शेरनी का सा था | यह छोगों से पहिलियां पूछा करता था | जो 
पहेली का जवाब न दे सकता था, उसकी वह गर्दन दबा देता था । 
इसका यहां यह अर्थ हे कि ऐसा आदमी जिसकी बात कोई काट 
न सके। 


मिलन हज हम अजीज... हक ७. दशक कल 8.3७. कक 
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कुछ नेतिक फल निकालेंगे । इससे भी एक ओर भयंकर तजवो ज़, 
कुछ महीने पहिले, इगलेड के टोरो #दल के एक सुप्रसिद्ध 
पत्र ने की थी । तजबीज़ यह थी कि हिन्दुस्तान-सरकार को 
मुगल खानदान के किसी आदमी को ढेंढ कर दिल्ल। का राजा 
बना देना चाहिए। हम यह विश्वास नहीं कर सकते है कि 

ये तजबीज' वास्तव में राजनोतिक दृष्टि से गस्भीर हैं। 
हिन्दुस्तान और ब्रिटेन को हिस्सेदारी--इन तज- 
वीज़ों के अलावा हिन्दुस्तान के पेशनयाफ्रता गबरनरों ने 
इ गलेंड में हिन्दुस्तान और ब्रिटेन को हिस्सेदारी के सवाल 
पर बड़ी गम्भीस्ता के साथ बहस छेड़ दी है। 
इनका कहना है कि श्रगर हिन्दुस्तान के लोग इस बांत के 
... लिए राज़ी द्वोजायं कि कुछ त्रिटिश अफसर कम से कम ५० 
 फी सदी, या इससे भो अधिक हमेशा के लिए हिन्दुस्तान 
में तैनात होजायं, तो हिन्दुस्तान का सम्पूर्ण प्रक्ष इल हो 
जाय, हमारा यह सतक॑ विश्वास है कि इ गलेंड के कुछ बड़े लोगों 


का यह गम्भीर विचार है कि जिन बातों की इस समय 


आवश्यकता है थे ये हैं--( १) इस किस्म की राज्य-प्रणाली 
की स्थापना की जाय जिसमें मंत्री हो, जे व्यवस्थापिका सभा में से 
चुने जायं । ओर सम्नाट अफसरों के नियुक्त करे, जो व्यवस्था- 
पिका सभा के प्रति नहीं, किन्तु सप्राट द्वी के प्रति उत्तरदायी 








#इडलेंड का एक राजनितिक दल जिसका मत हिन्दुस्तान के खिलाफ 
रहता दे | 
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हो। (:२) प्रान्तों में एक .दूसरी व्यवस्थापिका सभा भी हा, 
ज्ञा संक्रीर्ण विचार वाले दल की शक्ति को बढ़ाने और अजुत्त- 
रदायी छोटी व्यवस्थापिका सभा के अविचास्युक्त कामों का 
विरोध करे। (३) केन्द्रीय सरकार के गठन को बिलकुल जैसा 
वैसा हो छोड़ दिया जाय। (७) यदि सम्भव हो, ते एसैम्बली को 
अखिल भारतवर्षीय राज्यनीतिशो के, जो कि प्रांतीय व्यवस्थापिका 
सभाओं के मैस्बरों की अपेक्षा प्रतिनिधित्व में कम समझे जाते हैं, 
व्यवस्था संबंधी; कामों का नियंत्रण करके, कम हानिकारक 
बना दिया जांय । इसके बारे में यह है कि यह सब इ गलेंड और 
हिन्दुस्तान के कुछ लोगों के लिए वैध उन्नति हो सकती है, परन्तु 
हमारे ख्याल से इस तरह का राज्य, उत्तरदायी राज्य अथवा 
ओपनिवेशिक राज्य से एक बहुत दूर की बात हे । 


समभौते की कोई मूरत नहीं--वास्तव में। मामला 
यह है कि हिन्दुस्तान में पूण उत्तरदायों राज्य यानी औपनि- 
वेशिक राज्य के स्थापन करने में केसो भी कठिनाइयां क्यों न हों, 
परन्तु इस वर्तमान वोगूली राज्य-प्रणाली और सर्च्च 
उत्तरदायी राज्य-प्रणाली के बीच में कोई भी समभोते की सूरत 
नहीं है। जब हम इस समस्या पर विचार करते हैं, तब 
हमको यह ज्ञात नहीं होता कि यह प्रश्न गारी अथवा काली 
सरकार का है, बढिकि यह प्रश्न उस शआधारमभूत सिद्धाब्त 
का है, जिस पर हिन्दुस्तान का भांवी राज्य स्थापित होगा । 
अगर गवर्नर-जनरल की कार्यकारणी समिति के सब मेम्बर 
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हिप्दुघ्तानी है।, ओर अगर प्रांतों की नोकरशाही के सब सत्तोग॑ 
हिन्दुत्तानी हों, तो इसका केल यह अर्थ होगा कि बजाय 
गोरी नोकरशाही के काक्षो नोकस्शाही हो गई है। हम 
गोरे ओर काले इन दानों शब्दी का किसी पेसे अर्थ में 
इस्तैमाल नहीं कर रहे हैं कि जिससे किसी को चोट 
पहुंचे । हमारे सामने वास्तविक समस्या तो यह है कि 
. राज्यनीतिक अधिकार और उत्तरदायित्व इंगलेंड के लोगो 
के हाथों से निकल कर हिन्दुस्तान के लोगों के हाथों में 
आजाय । 


हिन्दुस्तान का संत्री--प्रश्न यह है कि इगलेंड के लोग 
इस समय हिन्दुस्तान के प्रति अपने उत्तरदायित्व को किस 
प्रकार निभाते हैं ? इ'गलंड का एक साधारण वोटर हिन्दु- 
स्‍्तान के बा? में न कुछ जानता है और न उसके पास हिन्दुरुतान 
के लिए समय है। इ गलेंड के घोटर अपने कुछ प्रतिनिधियों के 
पालमिंट में भेज देते हैं । ये प्रतिनिधि कई दलों में बटे हुए है 
इन में से बहुत से हिन्दुस्तान के बारे में बिलकुल भी कुछ नहीं 
जानते हैं और उनका यह सदा का विश्वास हे कि हिन्दुरुतान 
का मंत्री, जिसको कानूनन कुछ अधिकार मिले हुए है, हिन्दुरुतान 
के हितों को देख-भाल करने को मौजूद ही है । हिन्दुरुतान का मणी 
साधारणतः एक राजनीतिश होता है, जो स्थयं हिःदुस्तान के 
विषय में कुछ नहीं जानता है और, इसलिए, उसको लाखार 
हो कर हिन्दुस्तान के मामले की जानकारी या तो हिन्दुस्तान- 
द डे 


हे 
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सरकार या अपने दफ्॒र के स्थायों कमंचारियां से अथवा 
हिन्दुस्तान-कौंसिल के मैम्बरों से करनी पड़तो है। इसलिए 
सबसे पहिला जरूरत तो यह है कि हिन्दुस्तान के मंत्री के पद का 
जो, कुछ सालों से, कई हालतों में, हिन्दुस्तान के हितों के लिए 
भयंकर ओर हिन्दुस्तान-सरकार का विरार्धा साबित हुआ है, 
.. अलग कर दिया जाय | हिन्दुस्तान-सरकार का हिन्दुस्तान के 
मंत्री क। अथीनता से स्वतंत्र होने का अथ यह है कि राज- 
नातिक अधिकार ब्रिटिश वोटर के हाथ से, हिन्दुस्तानी वोटरों के 
हाथ में आजाय | हिन्दुस्तान पर पहिले कभा दूर देश में 
बैठे हुए राज द्रबार ने, जो खय॑ सीधा राज्य नहीं कर सकता 
है, ओर जिसका, इसलिए, अपनो शक्ति और अधिकार को 
अपने किसो प्रतिनिधि को देना पड़ता है, राज्य नहीं किया दे । 
इस प्रकार की राज्य-प्रणाल। को यद्यपि यह किसी दूसर मुल्क 
के लिए अध्वाभाविक हे, परन्तु हिन्दुस्तान जैसा देश भी, जिसको 
सामाजिक ओर आशिक समस्याओं ने और ख़ास तोर से नथीन 
बल, नवोन आत्म-सम्मान ओर देश-प्रेम के नवीन भावों ने एक 
नवान शक्ति देझे है, हमेशा के लिए सहन नहों कर सकता। 
इसलिए वेध रूप से और सिद्धातः हमारा यह ख्याल है 
कि उच्त किस्म के पूण उत्तरदायी राज्य से, जिसमे राजनीतिक 
अविकार प्रज्ञा क प्राप्त होते हैं, कम में मामला ते नहीं 
हो सकता । । 

देशों राज्य--सर मैलकम हेलो ने अपने भाषण में । 
जिसका हवाला हम ऊपर दे चुके हैं, कुछ प्रश्न उठा कर हमारी 
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ओपनिवेशिक स्वराज्य क। माँग के खिलाक कुछ एतराज 
किये थे । वे एतराज़ प्रायः हमारे समालोचकों की 
समालोचना के नमूने माने जा सकते हैं । सर मलकम देली 
यदद प्रश्न करता हे कि “४ कया औपनिशेशिक खराज्य केवल 
ब्रिटिश हिन्दुस्तान ही के लिए होगा अथवा देशी राज्यों के लिए 
भी” ! हमने इस प्रश्न का उत्तर एक अलग अध्याय में दिया है 
जिसको ओर हम ध्यान आकर्षित करते हैं । 

लघु संख्यक जातियाँ--दूसरा प्रश्न जो सर मैलकम 
हेली ने पूछा था ओर जिसको प्रायः हमारे समालो- 
चक पूछते हैं, वह यह है कि “लघु-संख्यक जातियों की क्‍या 
स्थिति होगो” ? सर मेलकम हेली की तरह हम इस प्रश्न को 
बहुत तूल देना नहीं चाहते हैं, परन्तु उसको तरह दम यह अलु- 
भव करते हैं कि हमें अभी इस “ प्रश्न को हल करना है” । हमने 
इस समस्या को, इस रिपोर्ट में, हल करने की कीरिश की हे। 


नियम बनाये हैं। ये नियम हमने केवल अधिकार-घोषणा 
ही में नहीं दिये हैं, किन्तु दसने इस प्रशइन पर, विस्तार पूर्वक, 
व्यवथापिका सभाओं में लघु-संख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व 
की समस्या फे साथ भी विचार किया है । हमारा यह 
कदना है कि लघु-संख्यक जातियों की समस्या केवल हिन्दु- 
सस्‍्तान हो! में नहीं हे। दूसरे देशों में तत्सम्बन्धी समस्या 
पर उस समय थघिचार किया गण था, जब कि यूठुपीय 











मेरा इस बात से भी एतराज़ा नहीं है कि इस देश के पढ़े-लिखे 
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महायुद्ध के बाद इन देशों के लिए शाखन-विधान तैयार हो रहे 
थे | परच्तु उत देशों में इस समस्या को लेकर यह दलील कभी 
नहीं दो गई कि चूँकि इन देशों में लघधु-संख्यक जातियों के हित 
का प्रश्न है, इसलिए, उन्हें पूर्ण खराज्य नहीं मिल सकता है! 
हम सवंदल-सम्मेलन से यह बड़े जीरों से शिफ्रारिस करते हैं 
कि अगर हमारी शिफारिसों को कुछ घटा-बढ़ा कर लघु-संख्यक 
जातियों कीसमस्या का निबटारा किसी आधार पर संम्भव हो, 
तो ऐसे आधार के, इस विचार के ध्यान में रखते हुए, स्वीकार 
कर लेना चाहिए कि इस से देश के बड़े बड़े और अधिक 
स्थायी हितों की रक्षा होगी | 


सामाजिक अर राजनोतिक खवस्था--दूसरा प्रश्न 
जिसको सर मेलकम हेली ने उठाया था और प्रायः जिसे और 
लोगा ने भं। उठाय। दे, वह यद हे--“क्या हम इस बात से 
संतुष्ट दो चुके हैं कि हिन्दुस्तान में पेसे सामाजिक और राजनीतिक 
वरतंमान हैं, जिन पर ऐसा वेध राज्य निर्विन्न ठह्ृर 
सकता है” सर मेलकम ने इस प्रश्न का उत्तर एक प्रकार से 
अपने भाषण में दे दिया है। उसने कहा है कि “में अब इस बात 
को तूल व 














देना नहीं चाहता ह॑ । में यह दावा नहीं करता हु कि 
एक देश अपर्ना वेध उन्नती के लिए तब तक ठहरा रहे, जब 
तक उसके वोटर बहु-संज्या में पढ़े-लिखे न हो जाय॑ | हमने 
इंगलड में इस बात का इन्तज़ार नहीं किया था। इसके अलाव' 
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लो गे का लोक-मत पर बड़ा भारी प्रभाव है। इतना बड़ा प्रभाव है 
कि वह जन-संख्या के मुकाबले में कहीं अधिक हे । परन्तु मेरा यह 
दावा है कि इस समय हिन्दुस्तान को राजनीतिक उन्नति, पहिले ही, 
यह! की सामाजिक उन्नति से बढ़ चुकी है” । इस संबंध में हम यह 
कहेंगे कि यदि हिन्दुस्तान में ऐेसा राष्ट्रीय राज्य होता, जो प्रजातंत्र 
के सिद्धान्त पर स्थापित होता, तो वह देश की सामाजिक उन्नति के 
अधिकारों की इतने दुःख-जनक रुप में उपेक्षा न करता, जितने में 
. इस नौकरशाही सरकार ने, कुछ तो अपने विदेशीपन के कारण, 
कुछ अपनी सर्वप्रियता को ठेस न पहुंचाने के कारण ओर कुछ इस 
भय से कि यदि हिन्दुस्तान सामाजिक रूप से बलवान हो 
जायगा, तो वह अपनो राजनीतिक अवस्था म॑ मो अधिक शक्ति- 
शाली बन जायगा, की है । हम इस बात से एतराज नहीं करते है 
कि सामाजिक उन्नति की बड़ी जरुरत है । इसमें संदेह नहीं 
कि इस संबंध में जल्दी करने की आवश्यकता है। हम यह 
अनुभव करते हैं कि यद दलील उत्तरदायी राज के विरोध में 
नहीं है, किन्तु पक्ष में है। क्‍योंकि हमारा यह विश्वास है कि जब 
तक हमारे हाथ में वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं आएंगे, 
तब तक सामाजिक पुनर्गठन के असली कार्य-क्रम का सवाल 
व्यर्थ है। साथ हो साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि देश में बहुत 
सी संखाएं, जिनकी देश के पटे-लिखे' लोग जन-धन से सहायता | 
कर रहे हैं, गत कितने ही वर्षों से, सामाजिक सुधार के लिए काम 
. कर रखी हैं ।इनका काम प्रशंघनोय हुआ है | परन्तु इस काम की 
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( २८ ) 
हमारे विदेशी समालोचकों ने, जो हमारे जीवन के अच्छे पहल की 
बनिरुबत जुरे पहल पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, उपेक्षा को हैे। हम 
यह विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हमाएं देश में, भविष्य में 
जो उत्तरदायों राज्य स्थापित होगा, वह हमारी सावजनिक शिक्षा 
के अधिकार या दलित जातियों के उत्थान या हमारे ग्राम- 
जीवन के सामाजिक अथवा आशिक पुनर्गठन की उपेक्षा करे- 
गा। इस संबंध में घतंमान केसिलों ने अपने सामित आशिक 
साथने तथा अविकारों के अधार पर जो कुछ किया है, वह ज्ञाहिर 
करता है कि कई सूबे के भेम्बरों ने, उस समय की अ्रपेक्षा, जब कि 
सुधार नहीं दिये गये थे, प्राइमरों शिक्षा की ओर कहीं अधिक 
अपना ध्यान और सहायता दी है। 


यूरुपियनां का वाशिज्य और नेकरियां--इस के 
बाद हमें यूरपियनें के वाणिज्य संबंधी प्रश्नों का मुकाबला करना 
पड़ता है । इस संबंध में यह कद्दा जाता है कि “जिन लोगों ने 
हिन्दुस्तान में बड़ी बड़ी पुंजियाँ लगा दी हैं ओर जो 
अपने काम को रोजाना बढ़ाते चले जाते हैं, उनको यह 








जानने का अधिकार है कि उनके यह बतला दिया जाय 
कि हम राज्य-परिवर्तन की आशा जल्द करते हैं”? | इसी प्रकार... 
हमसे यह कहा जाता है कि जो यूरूपियन या हिन्दुस्तानी, क्‍ | 
सिविल या मिलटरी (फौजी) विभाग में नोकर हैं, उनको । 
यह जानने का हक़ है कि वे यह जान जायें कि हम 
अपनी राज्य-व्यवस्था में, अभी हाल ही में कोई बड़ा 


हु 
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भारी परिवतंना कर रहे हैं | यूरुपियनों के वाशिज्य के 
बारे में हमें यह कहना है किहम नहीं समभते हैं कि उन लोगों को, 
जिन्होंने हिन्दुस्तान में बहुत सी पूँजो लगा दी है, क्यों भयभीद 
होना चाहिए ? यह बात तो ख्याल में भी नहीं ञ्रा सकत॑। हे वि 


पक जाति के खिलाफ, जो देश में क़ानून की रू से तिजारत कर 


रही है, कोई भेद भरा क़ानून बना दिया जाय। यूठप की तिझ्ञारतन 
हिन्दुस्तान की तिजारत के भांति, प्राचीन समय में, उन परिव- 
तंनों को जो कि बड़े व्यापार में हमेशा हुआ करते हैं, सहन 
किया है और भविष्य में भो सहन करेगी, और, न तो कोई राज्य 
पश्चिम में और न किसी दूसरी जगह अभी तक पूँजीवालों और 
मज़दूरों के कगड़ों को स्थायी रूप से ते कर सका है। अगर 
यूरुप की तिजारत के कोई ख़ास हित है, जिनके लिए, भविष्य में 
खास बत॑विे की जरूरत है, तो केवल यह करना उचित है कि इन 
द्वितों की रक्षा करने के लिए यूरुपवालों को अपने प्रस्ताव 
उपस्ित करने चाहिए | इस संबंध में हमें तनिक भी शंका नहीं 


है कि इन प्रस्तावों पर वे लोग, जो अपने देश की राजनी- 
तिक समझ्या को शांतिपूवक हल करने के लिए चितत हैं, उचित 
रूप से विचार करंगे । नौकरियों के बारे में हम उन नियमों 
की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनको हमने इस रिपोर्ट में 
तज॒वीज किया है । लाभ, भत्ता और पेंशन के संबंध में, जिनके ये 
हिन्दुस्तान के राषट्रसमूह के स्थापित होने पर भी अ्रधिकारी होगे, 
हमने कानून बना कर पूरे तौर से यह निश्चय कर दिया है कि इस्स 
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संबंध में हमारा यह कर्तव्य है कि हम यह बतलाद कि जब ली 
कमी शन £ की नियुक्ति हुई थी, तब हिल्दुस्तानियों की ओर से 
इसका बड़ा विरोध हुआ था । इंसकी शिफ्रारिसों को हिन्दु- 
स्वानियो की व्यवस्थापिका सभा को राय के खिलाफ ग्रहण कर 
लिया गया है। इसलिए, हमारा यह ख्याल है कि भविष्य में 
नौकरियों को भर्ती, तन#बाह, लाभ, भत्ता और पेंशनों के संपूर्ण 
प्रश्नों को, उस नयी राजनी/तेक अवरुथा में, जो नये विधान के 
काप्ण वैदा होगी, फियसे जांज करतो होगी । इसका यह श्र्थं 
नहीं है कि खायो नौकरियाँ, चादे वें यूठपियनों की हों या चाहे 
हिन्दस्तानियों की, उत्तरदायी सरकार के अन्तगंत ओपनिवेशिक 
खराज्य की अपेक्षा कम महत्व या प्रभाव को होगी या कम 
 झुरक्षित रहेगी। 


सना का अधिकार--अंतिम प्रश्न, जिसके बारे में हमें 
कुछ कहना है, रक्षा का भश्न है । सर मैलकम हेली ने अपने 
भाषण में कहा है कि पूर्ण औपनिवेशिक राज्य के मानी ये हैं 
कि “औपनिवेशिक राज्य की पूर्ण अधीनता में औपनिवेशिक 
सेना रहे। मुझे अभी तक कोई ऐसा गम्भीर विचारवान 
पुरुष नहीं मिला है, जिसने यह कहा हो, कि हिन्दुस्तान इस समय 
अथवा जब्द भविष्य में इस योग्य हो जायगा कि वह अपने यहां 
. घक औपनिवेशिक सेना, जैसा कि इसका उचित श्र्थ है, श्ख 


यह कमीशन सिविल और मिलिटरी सर्विस की तहक़ीकातके लिए 


ह नियुक्त हुआ था। द 











हक 





है, जिससे देश के अखदर की अमनो अमान, तथा सरहदी 
हिफाजत हो सके | लेकिन इस संबंध में जो अब तक तरोका 
* इज़त्यार किया गया है, वह बहुत खुस्त रहा है । यह कदाचित 
. सत्य है कि यह ख्याल, कि हिन्दुस्तान की सेना में हिन्दु- 
सतानी लोग रहे, अभो ब्रिटिश सेना के लोगों ने पसन्द 
नहीं किया है। परःतु सेना-विभाग में. हिन्दुस्तानियों के लिए 
.. जो कमीशन (जगह) मिल भी सकते थे, उनके लिए भी उपयुक्त 
उम्मेद्वार तैयार नहीं हुए हैं। यह एक बड़ी निराशा-जनक 


बात है । निस्सन्देह इसका कारण यह हे कि जो लोग अपने 
लड़कों को नोकरी में भेजना चाहते हैं, उनको थे सिदिल- 


सर्विस में भेजते हैं, क्योंकि इसमें पैसा अधिक मिलता है। 
इसके अलाग्रा सिविल सर्विस में सेना-विभाग की तरह 
केाई जाति-भेद भो नहीं है | परन्तु मामला यह है कि जब 
तक एक प्रभावशाली हिन्दुस्तानी सेना न होगी, तब तक स्वराज 
एक असंभव बात रहेगी, । केंद्रीय सरकार की ओर से इस मामले 
का कितना ही विरोध तथा अवदेलना क्‍यों न को जाय, परन्तु || 
यह जैसा|का तेसा ही रहेगा” । ही 

यह उपरोक्त कथन सत्य है। परन्तु हम, इस बात के, जो क्‍ 
वैध कही जाती है, खीकार नहीं करते हैं कि हिन्दुस्तान बिना 
* एक हिन्दुरुतानी अथवा ओऔपनिवेशिक सेना के ओऔपनिवेशिक 

















( ३५ 9) 


राज्य प्रात नहीं कर सकता है । इस सम्बन्ध में पहिली 
बात तो यह है कि हमको हिन्दुस्तानी सेना के तेयार नहीं 
कप्ना है। वह तो पहिले ही से मौजूद है। दूसरी बात यह 
हे कि हमारे समालोचकों का जो यह ख्याल है, यह इतिहास 
का दृष्टि से सत्य नहीं है । 

हम इस विषय के सम्बन्ध में सर शिव खामी अय्यर के 
भाषण से, जिसको आपने १८ ऊुरतरोी, सन्‌ १६२४ ई० को 
एसैम्बल में दिया था, यहां कुछ भाग उद्भृत करते है ।सरशिव 
खामी अय्यर एक सज्जन हैं, जिन्होंने हिन्दुरुतान के सेना संबंधी 
प्रश्न का विशेष रूप से अध्ययन किया है। हम आपके इन 
शब्दों को निस्संकोच भाव से उद्धृत करते हैं--- “सेना संबन्धी 
समस्या के विश्य में मुके यह कहना हैं कि मैंने उपनिवेशों 
के इतिहास का अध्ययन किया है। उसके आधार पर में यह 
कह सकता है कि उपनिवेशों में से काई सो उपनिवेश उस समय, 
ज्ञिस समय उनके घ्वराज मिला था, अपनी रक्षा के कार्य के 
अपने हाथ में लेने के याग्य नहीं था ।ईसके बाद कई सालो तक 
ये अपने यहां की सेना के ख़ार्च को नहीं दे सके थे। इस ख़ाच के 
इंगलेंड खय॑ देता था। परन्‍्त, प्रत्युत, हम अपने यहां की सेना के 
खा को आरस्म ही से देते चले आये हैं । हमने केवल सेना का 
झार्च ही नहीं दिया है, किन्तु हमने अपने लोगों के सेना में 
भर्ती भी किया है। हमने अपनो हिन्दुस्तानी सेना के तैयार 
किया है और उसका खझार्च दिया है। इसके अलावा हमने 


है 
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ब्रिटिश सेना के भी रक्‍खा है और उसका खर्च दिया है। 
इस प्रकार अपनी रक्षा के सवाल में हम उपनिवेशों से बढ़े 
हुए हैं। इसमें संदेह नहीं कि सर मेलकम देली का यह कहना 
ठोक है कि औ्रौपनिवेशिक स्वराज्ञ के अर्थ ही ये हैं कि उसके 
अन्तर्गत रक्षा करने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। परन्तु यह 
पेत्यता केत्रल सेना के खर्ख हो देने की न हो, किन्तु उसके 
अफसर तैयार करने और प्रबन्ध करने की भी हो। परन्तु 
जिस समय उपनिवेशों के। खराज दिया गया था, उस समय 
किसी उपनिवेश के संबन्ध में इस सेना के प्रश्न पर ज़िद नहीं 
की गई थी। हां, उनके भीतरी रक्षा के प्रश्न के सम्बन्ध में 
अवश्य एक शर्त थी। से भी उनके खराज प्राप्त करने के कई 
साल बाद की गई थी । परन्तु इन को बाहरी रक्षा के प्रश्न 
के सम्बन्ध में सुफे नहीं मालुम कि यह काम अब भी इनके 
खुपुर्द है, या नहीं । समुद्री रक्षा के विषय में यह है कि यह 
काम इनके खुप्॒द नहीं है? । 


 झ्ेना संबंधी शिफ़ारिसे--हमने इस रिपोर्ट में इस 
बात की शिफ्ारिस की है कि हिन्दुस्तानी सेना का अधि- 
कार हिन्दुस्तान की स्वराज-सरकार के दे दिया जाय ओर 
सेना-विभाग के शफुसरों की वेतन, लोभ, भत्ता तथा 
पेंशन जैसी को तैंसो रहे । हमारा यह विश्वास हे 
कि यदि सेना-विभाग का एक उत्तरदायी मंत्री, जिसके 
अपने काम-कांज में सेना-विभाग के एक विशेषज्ञ का सलाह- 


डॉल 


््ड 
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मशप्र॒रा भो मिलेगा, व्यवश्यापिका सभा में रहेगा, तो सेना 
शोर व्यवथापिका सभा में धनिष्ट सम्बन्ध हो जायगा, 


जिपसे उसे सेना के लिए निस्‍ंतर रूप से धन मिलता 
रहेगा | इस समय सेना का बजट एक बड़ी पवित्र चीज़ 


मान जातो है। क़ानूनन इस पर बहस नहीं हो सकतो। 


बहस केवल उसी समय हो सकती है, जब गवरनर-जनरल कानून 
के विदद्ध अपनी अनुमति दे दें। अस्तु, किसी हालत में भी 
सेना के मामले व्यवथ्थापिका सभा के अधीन नहीं हैं । 
इस संबंध में वर्तमान परिश्िति तो यह हे कि जो कुछ 
अब तक किया गया है, वह केवल आठ अदद वाली१ योजना ही 


के रूप में एक गंभीर कोशिश की गई है । यदि इस योजना 


पर जरद अप्रत॒ किया जायगा, तो भी हिन्दुस्तान की सेना को 
पूर। तार से हिन्दुस्तानी बनने में कम से कम एक सदी अवश्य 
लग जायगो । रुझ्ोन कमेटी को रिपोर्ट को, जिसने आठ अदद 
वाली योजना को निंदा की है, जो गति हुई है, वह तो लोक-प्रसिद्ध 
है ओर सढ एर् फौ जी शिक्षाका कालिज के उम्मेदवारों के बढ़ाने का 
जो प्रस्ताव है, उससे यह अनुमान नहीं होता कि कुछ न्याय्य समय 
में सब सेना हिन्दुस्तानियों हो को हो जायगी। हमारा इस रूयाल 
से मत-मेद है कि सेंडरस्ट के लिए जो अब तक भर्ती हुई है, उससे 
अधिक नहीं हो सकती थी। हम यह अचुभव करते हैं कि 





१ सेना में हिन्हुस्तानियों को अधिक संख्या में भती' करने की योजना। 
#यह कमेटी सेना सम्बन्धी तहकीकात के लिए नियुक्त हुईं थी। 











न कै 
( ३५ )2 

इसके चुनाव में जिस तरी ,के को गृ्‌हण किया गया है, उसमें अभी 
बहुत कप्ती है। परन्तु हमारा इस बात में विश्वास नहीं है कि 
यदि हिन्दुस्तानियों को सेना का अफसर बनाने की शिक्षा के 
लिए सब श्रावश्यक साधनों को ज्ुटाया जाय, तो उनमें काफो 
। मात्रा मे कार्य-कुशलता नहीं श्रा सकती । हिन्दुस्तान के उत्तर- 
क दायी राज्य की यह पहिली चिन्ता होनी चाहिए की वद् हिन्दु 
स्तान को और बातों को तरह सेना में भी सम्पन्न बनावे। 
हमने बस इसी ख्याल से इस रिपोर्ट में यह तजवीज्ञ की हे 
कि हिन्हुस्तान-सरकार कानूनन सेना संबंधी शिक्षा के लिए 
रुकूल ओर कालिजों की स्थापना करे । इस संबंध में ओर भी 
. अधिक सचेत रहने के लिए हमने यह भी तजबीज़ा की हे कि 
एक रक्षा-कमेटो की रुथापना तत्संबंधी न्‍्यूनाधिक सुप्रसिद्ध 

. आदश्शों पर होनी चाहिए। 


किक 
के 
पी पदक । 


कस #. ४४ हू है) ह०००>>«> 
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पहला अध्याय 
शिपक ड़ $० ;-५ ७ $-+- 
कमेट 
कमटी की नियुक्ति-उस कमेटी को, जिसकी हम रिपोर्ट 
सादर उपस्थित कर रहे हैं, सच दल-सम्मेलन ने १६ मई, 
सन १६५८ ई० को बस्बई में. निम्नलिखित प्रस्ताव पास करके 
नियुक्त किया था-- 
५सव दल-सम्मेलन का यह अधिवेशन यह निश्चय करता हे 
कि एक कमेटी नियुक्त की जावे, जिसके भेम्बर पं० मोतीछार नेहरू 
(अध्यक्ष) ,सर तेजबहादुर सम, , सर अली इमाम, श्रीयुत प्रधान, श्रीयुत 
खोब कुरैशी, श्रीयुत सुभाष चन्द्र बोस, श्रीयुत माधवरात अर , श्रीयुत 
एम० आर० जयकर, श्रीयुत एन० एस० जोशी और सरदार मंगलूसिहद 
हों और जो आगामी पहिली जुलाई से पढिले हिन्दुस्तान के भावी 
शासन-विधान के सिद्धान्तों पर विचार करे तथा अपना निणय 
प्रकाशित करे और उस निर्णय को देश की भिन्‍न भिन्‍न संस्थाओं 
को भेज दे। यह कमेटी मद्ास-कांगू स के साम्प्रदायिक एकता के प्रस्ताव 
पर भी पूर्ण विचार करेगी और उसके साथ साथ हिन्दूमहासभा, 
सुस्िम-लीग, सिक्ख-लीग और सवदुल-सम्मेऊन के दिल्ली के... 
अधिवेशन के, जिसमे सब राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद 
थे, अस्तावों, तथा उन तजवीज़ों पर भी विचार करेगी, जो उसको 








के 
( ४७ ) 
बाद मे' मिलेगी । और यह कमेटी, इंस सब पर विचार करते समय, सव - 
दुल-सम्मेलन की उप-समितियों की शिफ्रारिसों को भी , उचित स्थान देगी। 
सव दुल-सम्मेऊन का अधिवेशन, अगस्त, सन्‌ १९२८ ईं० के 
आरम्भ मे, इस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए दिल्‍ली 
मे होगा ?”। द 
संक्षिप्त इतिहास--इस कमेटो के कार्य के विषय में 
लिखने के पूव' हम उन कुछ घटनाओं का ज़िक्र करना डचित 
समभते हैं, जिनके कारण इस कमेटी को नियुक्ति हुई थी। 
गोहाटी-कांग्रं स--द्सिम्बर, सन्‌ १६२६ ई० में गोड्ाटी- 


. कांग्रेस का अविवेशन उस समय हुआ था, जब कि देश में एक 


अत्यन्त दुःख-जनक% घटना हुई थी और हिन्दू और मुसल* 
मानों के कगड़े-फिसाद खूब जोरों पर थे। यह देखकर कांग्रेस 
ने इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया कि कांग्रस की 
कार्यं-कमेटो हिन्दू और मुसलमान नेताओं से जरूद सलाइ- 


 मशवरा करके कोई पेसे उपाय सोचे, जिससे हिन्दू ओर मुसल- 


मानों का यह वर्तमान समय का शोचनीय भगड़ा दूर 
हो जाय ओर वह इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट को अखिल 
भारतवर्षीय कांग्र स-कमेटी के सामने ३१ मार्च, सन्‌ १६२७ ई० 
तक अचश्य उपस्थित करदे । 


एक हठधर्मी मुसलमान ने श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी की हत्या 
की थी । हत्या के समय श्री स्वामीजी बीमारी की हालत में खटिया में पड़े 
हुए थे । 





( इैेम ) क्‍ 

गोहाटी-कांग्रेस को इन हिदायतों के अनुसार कांग्रेस को 

कार्य-कमेटी और कांग्रेस के उस वर्ष के सभापति ने हिन्दू और 

मुसलमान नेताओं ओर केंद्रीय व्यवस्थ पपिका सभा के भेम्बरो 
के साथ कई सभाएं का । 

मुस्लिम प्रस्ताव--२० मार्च, सन्‌ १६२७ई० को मुसल- 

मानों के कुछ प्रधान नेताओं की दिल्ली में एक सभा हुई, जिसमे 


उन्होंने हिन्दू-पुस्लिम प्रश्न के सम्बन्ध में हिन्दुओं तथा समस्त 


देश की स्वोकृति के लिए कुछ प्रस्ताव पास किये । इन प्रस्तावों 
ने, जो 'मुस्मिल प्रस्तावों' के नाम से मशहूर हैं, यह बतलो दिया 
कि मुसलमान लोग नीचे लिखी शतों के साथ प्रान्तीय तथा 


कद्रीय 'ब्यव्यापिका सभा के सम्मिलित चुनाव के लिए क्‍ 


तैयार हैं-- 
(१) सिंघ एक अलग प्रान्त कर दिया जाय । 
(२) सीमा प्रांत और बिलोचिस्तान को दूसरे प्रास्तों 
के समान अधिकार दिये जाय । 
(३) पंजाब ओर बंगाल के प्रान्तों में चुनाव प्रत्येक 
. ज्ञाति की जन-संख्या के हिसाब से किया जाय । 


(8) केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों के 


एक तिहाई मेंबर रहें । 
इन प्रस्तावों को कांग्र स के पास भेजा गया। कांग्रंस की 
कार्य-कमेटी ने दूसरे हो दिन एक इस आशय का प्रस्ताव पास 


करके भेजा कि हम म्ुस्लिम-सभा की, सम्मिलित चुनाव के प्रस्ताव 





शा] 








( ३६ ) 
को स्वीकार करने के लिए, प्रशंसा करते हैं और यह आशा कर- 
ते हैं. कि इन प्रस्तावों के आधार पर कुछ संतोष-जनक फैसला 
हो जायगा | इस कमेटी ने कांग्रेस की ओर से, हिन्दू और 
मुसलमानों के नताओं से, इस सम्बन्ध में, बात य्ंत करने के 
लिए, एक कमेटी भी नियुक्त कर दी । 
कांग्रेस की काय-कर्मेटी--कांग्रे स को कार्य-कमेटा की 
बेठक १५ से १८ मई, सन्‌ १६२५८ ई० तक बम्बई में हुई, जिसन 
हिन्दू-पुस्लिम प्रश्न पर एक बड़ा लस्बा प्रस्ताव पास किया। यह 
प्रश्ताव 'भुस्लिम-प्रस्तावों' के आधार हो पर पास किया गया था। 
परन्तु इस में कुछ ओर मामलों के विषय में भी विस्तार-पू्वंक 
कहा गया था। 


आ० भा० कांग्र स-कमंटी जाद को अखिल भारतवर्षीय 


कांग्र स-कमेटं। ने जिसकी बेठक उन्हीं तारोख़ों में बम्बई में 
हो रही। थी, कार्य-कमेटी के इस प्रस्ताव को कुछ थाड़े से परि- 
बतन के साथ पास किया । इस प्रस्ताव में जो मुख्य परिवर्तन 
उस समय के उपस्थित हिन्दू-नेताओं की ओर से किया गया 
था, वह यह था कि सिंध को सास्प्रदायिक विचार से अलग 
न करना चाहिए, किन्तु उन साधारण कारणो का लेकर अलग करन 


 चाहिए,जो और सब प्रान्‍्तों के लिए भो लागू हैं। भस्ताव के 


शब्दों में कुछ परिवर्तन कर देने सेहिन्दू-नेताओं का यह एतराज् 
जाता रहा ओर वह सर्व सम्मति से पास हं। गया । 


. कह 











रत क 
( ४० ) 
स्वराज-विधान--अखिल भारतवर्षीय कांग्र स-कमेटी की 
बैठक में एक इस आशय का भी प्रह्ताव पास किया गया कि 
कार्य-कमेटी कॉद्रीय तथा प्रान्तीय व्यव्यापिका सभाओं के मेंबरों 
. और देश के राजनीतिक दलों के नेताओं से सलाह-मशवरा करके 
. एक स्वराज-विधान तैयार करे, जिसमें अधिकार-घोषणा भी 
. सम्मिलित हो और उस विधान का आधार वही घोषणा ह्ो। 
अक्टूबर, सन्‌ १६ २१ ० में, क्‍ अण्० भा० कांग्रे स-कमेटी ने 
हिन्दू-घुस्लिम एकता पर फिर पक प्रस्ताव पास किया, परन्तु 
यह प्रस्ताव इस प्रश्न के धार्मिक तथा सामाजिक पहलू से 
अधिक सम्बन्ध रखता था । 
मद्रास-कांग्र स--मद्रास-कांग्न स ने हिन्दु-मुस्लिम शश्न 
के हर पहलू पर विचार करके एक बड़ा लम्बा प्रस्ताव 
पास किया, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक तथा अन्य अधि- 
कारों के विषय में उसी रूप में ज़िक्र था, जिस रूप में इससे पहले 
इसो साल में, अ० भा० काँग्र स-कमेटी आपना मत प्रकट 
कर चुफी थी । 
स्वराज-विधान--मद्रास-कांग्रेंस ने इसके बाद स्वराज 
विधान के विषय में निन्ांकित प्रस्ताव पास किया-- 
.. “इस बात का ज़्याल करके कि देश के समस्त राजनीतिक 
दलों को मिलकर एक स्वराज-विधान के तैयार करने की इच्छा है; 
और बहुत से तत्सबन्धी मसोदों पर, जो कांगू स के सामने बपस्थित 

















कै 


। | आह | 

किये जा चुके हैं, और भिन्न भिन्‍न तजवीज़ों पर, जो कार्य-कमेटी 
की गइती चिट्ठी के उत्तर में प्राप्त हुई हैं, विचार करने के बाद यह 
कांगे स अपनी कार्य-कमेटी को, जिसको अपने मे ओर छोगों को भी 
मिला लेने की शक्ति होगी, यप अधिकार देती हे कि वह उन ऐसी सब- 

_ कमेटियों से सछाह-मशबरा करे, जो देश की अन्य राजनीतिक, श्रम- 
जीवी (मज़दूर), व्यावसायिक तथा साम्प्रदायिक संस्थाओ्रों द्वारा 
निधुक्त को गई हैं ओर अधिकार-घेषणा के आधार पर स्व॒राज-विधान 
का एक मसोदा तैयार करे, जो उस विशेष सम्मेलन के सन्मुख 
विचारार्थ तथा स्वीकारार्थ उपस्थित किया जाय, जो आगामी मार्च 
तक दिल्‍ली मे होगा और जिससे अ्र० भा० कांगू स-कमेटी के सदस्य, 
उपरोक्त संस्थाओं के नेता तथा अधिनिधि और के द्वीय तथा आन्तीय 
व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य सम्मिलित होंगे” । 


इसके बाद हो! लिबरल फेडरेशन का अधिवेशन बस्बई में 
हुआ, जिसमें इस श्राशय के प्रस्ताव पास किये गये कि “हम 
उन प्रसिद्ध मुसलमानों की उत्छुकता की हृदय से प्रशंसा करते 
हैं, जिन्हाने हिन्दू--सुसलमानों के प्रबल मत--भेदा का 
निबटारा करने के लिए एक योजना उपस्धित की है, ” और 
यह तजबीज़ करते हैं कि “ फैसला करने के लिए जे भिन्न 
भिन्न बातें उपसित की गई हैं, उन पर जल्द से जल्द दोनों. 
जाति के. निर्वाखित प्रतिनिधियों द्वारा सच्छझे सहयेग के भाव 
के साथ विचार होना जाहिए, जिससे पूर्ण रूप से समभौता 

हो सके ?! 
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( ४२ ) 
इसके थाड़े ही दिन बाद कलकत्ते में मुस्लिम-लीग का 
अधिवेशन हुआ, जिसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि लीग की 
कौंसिल एक उप--समिति नियुक्त करे, जो कांग्रेस की कार्य- 
कमेटं। से तथा ऐसी ही अन्य उन संस्थाओं से, जिनको 
कौंसिल उचित समझे, हिन्दुस्तान के लिए स्वराज--विधान 
तैयार करने के सम्बन्ध में, जिसमें मुसलमानों के हितों की 
रक्षा हो सके, अपने उपरोक्त सन्‌ १६२७ ई० के दिव्लीवाले 
प्रस्तावों के आधार पर बातचीत करे। 
निमंत्रित संस्थाशं---मद्रास-कांग्रेस के उपरोक्त 

प्रस्ताव के आदेशानुसार काँग्रेस की कार्य-कमेटी ने बहुत सी 
संस्थाओं के लिए निमंत्रण भेजे । इनमें से कुछ के नाम हम 
यहां देते हैं- 

(१) नैंशनल लिबरल फेडरेशन 

(२) हिन्दू-महासभा 

(३) अ० भा० सिस्लम-लीग 

(४) सेंट्ठ खिलाफ़त कमेटी 

(५) सेंट्छ सिवख लीग 

: (६) साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन 

(७) आ० भा० ट्ूड यूनियन कांगस 

(८) जनरल कोंसिल आफ आल बरमीज़ अ्रसोसियेशन 

(५) होमरूल लीग 

(१०) रिपिव्बिकन लीग 





४ २लपल 
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( ४३ ) 


१०) एसस्बली की ई डिपेडेट पार्टी 
(१ ३ ५ ने शनलिस्ट पार्टी 


) 
(१३) ईडियन स्टेट्स सबजेकट स श्रसोसियेशन _ 
(१४) इंडियन स्टेट्स सबजेक्टूस कान्फरेस 
(१७) इंडियन स्टेट्स पीपढ्स कान्‍्फरेस 
(१६) एंग्लों इंडियन एसेसियेशन 
(१७) कलकत्ता की इंडियन एसोसिय्रेशन 
(१८) पारसी संटल एसेसियेशन 
(१९) जोरेस्टियन एसेसियेशन 
(२०) पारसी राजकीय सभा 
(२१) पारसी पंचायत 
(२२) हिन्दुस्तान के ईसाइयों की अ० भा० कान्फरे स 
(२३) सदरन इंडिया चम्बर आफ कामस 
) ड्विड महाजन सभा तथा अवध, आगरा, बिहार, 
क्‍ बंगाल ओर मद्रास के ज़मीदारों की एसोसियेशने । 
याद के बम्बई की अ-श्राह्ण पार्टी, नेशनलिस्ट श्र-प्राह्मण 
पार्टी, बम्बई की कम्यूनिस्ट पार्टी और बम्बई की मज़दूर ओर 
किसान-पार्टी को भी निमंत्रण भेजे गये। 
सवंदल-समस्मलन---इनमें से बहुत सी संस्थाओं ने 


अपने अपने प्रतिनिधियों को सबंदल-सम्मेलन में, जे दिल्ली में 


१२ फरवरी, सन्‌ १६२८ ई० को हुई, सम्मिलित होने के लिए 


भेजे । सम्मेलन की बेठक रोज़ाना २२ फ्रवरों तक होती रही । 








( ४६ ).  * क्‍ 
तैयारी के शुरू होने से पहिले कोई उचित कार्यवाही कर सके। 
मुस्लिम-लीग की कासिल के इस प्रस्ताव ने सबवंदल-सम्मेलन के 
सामने एक कठिनाई उपश्ित कर दी। मुख्लिम-लोग की कासिल 
के प्रश्ताव के अलुसार मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधि उस कमेटी की 
रिपोर्ट पर उस समय तक विजार न कर सके, जब तक 
उनके और प्रस्ताव सम्मेलन द्वारा पूर्ण हप से रुवीकार नहीं कर 
लिये गये अथवा जब तक मुम्लिम-लीग को कोंसिल से उनके 
बारे में सलाह नहीं लेली गई । 

८ साच, सन्त १८२८ ई०--इस प्रकार की कठिनाई केसाथ 


सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन ८ मार्च, सन्‌ १६२८ ६० को आरंभ 
हुआ। सम्मेलन में साम्प्रदायिक पएनों पर बहुत कुछ बहस-मुबा- 
हिसा हुग्रा, जिसके बाद यह मालूम हुआ कि सिंध की प्रथकता । 
और बहु-संब्यक जातियो के लिए जगहों के संरक्षण के विषय. |, 
में मुस्लिम-लीग और हिन्दू-महासभा केप्रतिनिधियों में एक-मत 
नहीं है। इस दूसरी बात के लिए सिक्-लोग भी विरो थी थी । यह । 
खिति देख कर सम्मेलन ने ११ मार्च, सन्‌ १६२८ इईं० को दो ! 
सब-कमेटियें को नियुक्त किया । इनमें से एक कमेटी को सिंघ.. 
की प्रथकता के प्रश्न की आमदनी अथवा माशुज़ारी वाले पहल पर 
तहक़ीकात करने का काम दिया और दूसरी को यह काम सुपुर्द 

#किया कि वह इस बात पर विचार करे कि भिन्न भिन्न जातियों 
की जन-संख्या के अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं के लिए 
प्रतिनिधि युनना सम्भव हो सकेगा या नहीं | 
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हल 

है (४७ ) 

उस सबसे पहिली कमेटी की रिपोर्ट पर जिसको सम्मेलन ने 
२१ फ़रवरी, सन्‌ १६२८ ई० को नियुक्त किया था, इस कारण से 
बिसार न हो सका कि मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों ने यह 
प्रस्ताव पस कर लिया था कि यदि इस रिपोर्ट के ऊपर 
विधार किया जायगा,तो हम उसमे भाग न लेंगे। सर्वदल-सपमेलन 
ने इस कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित करने और उसको 
बांटने का हुक्म दे दिया ओर वह १६ मई, सन्‌ १६२८ ई० तक 
के लिए मुल्तवोी हो गई । 

अप्रेल के आरग्भ में हिन्दू-महासभा का अधिवेशन ' जब्बल- 
पुर में हुआ, जिसमें उसने कुछ ऐसे प्रेस्‍्ताव पास किये, जो 
कुछ मुस्लिम-प्रस्तावों के घोर विरोधी थे । 

बस्बई का सधिवेशन--इस प्रकार जब सर्वद्ल-सम्मे- 
लन का अधिवेशन १६ मई, सन्‌ १६२०८ ई० को बम्बई में हुआ, 
तब स्थिति आशा-जनक न थी । देश की साम्प्रदायिक संस्थाओं 
में आपस में मत-भेद था और उनमे से प्रत्येक ने अपने 
विचारों को ऐसा मज़बूत बना लिया था कि वे उनको बदलने के 
लिए तैयार न थीं । सम्मेलन की ओर से दिदली में. जो दो सब- 
कम्ेटियाँ सिंघ की पृथकता ओर जन-खंव्यानुसार चुनाव के 
विषय में अपना निर्णय देने के लिए निथुक की गई' थीं, उन्होंने 
अपनी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की । 

यह देख कर कि ऐेसी स्थिति में किसी सर्च-सम्मत तथा 
संतोष-जनक समभौने की कोई सम्भावना नहीं है, यह विचारा 




















ही 
गया कि शायद एक छोटी सी कमेटी समध््त साम्प्रेदायिक प्रश्न 
पर तथा उस पर शासन-विवान के साथ साथ विचार करते 
हुए किसी नतीजे पर पहुंच सके। इसलिए, इस रिपोर्ट के 
आए में जो प्रस्ताव दिया गया है, उसको सम्मेलन ने 
पास किया। 

वर्तमान कमेटी--अगर कुछ क़ायदे से काम करना था, 
तो छोटी ही कमेटी होनो चाहिए थी। छोटी कमेटी में सब 
दलों के प्रतिनिधियों का आना संभव नहीं था। परन्तु इस बात 
के लिए कोशिश की गई कि देश के जे। महत्वपूर्ण दल हैं, उनके 
प्रतिनिधि कमेटी में अवश्य आजाने खाहिएं। इसलिए इस कमेटी में 
सर अली इमाम और श्रीयुत श्वैब ,कुरेशी मुसलमानों के, 
श्रीयुत एम० एस० अगे और श्रीयुत एम० आर० जयकर 
हिन्दु-महासभा के, श्रीयुत जो० आर० प्रधान अर ह्याणों के, 
सरदार मंगल सिंह सिक्‍खों के, सर तेजबहादुर सप्र्‌ लिबरल 
दल के और श्रीयुत ए० एम० जोशी श्रमजीवी लोगों फे 
विचार प्रकट करने के लिए रकखे गये । 
इस कमेटी के दस मैम्बरों में से श्रोयुत एम० आर० 


ज्ञयकर ने काम करने के लिए अपनी असमर्थंता प्रकदट की और 


श्री० एन० एम० जोशी ने कहा कि में कमेटी के काम में 
केवल उस समय भाग ले सकँगा, जब भ्रमजीबियों [ मज़दूर 
झौर किसानों ] के अधिकारों पर विचार किया जायगा। 
परन्तु श्रीयुत एन० एम० जोशी कमेटी की किसी भी बैठक में 
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हल 
| या .. (४६ ) 
सम्मलित न हो सके । सर अली इमाम अस्वस्थ होने के कारण 
बड़े कष्ट के साथ कमेटी की केवल एक बेठक ही में. आये और 
उन के आने से उस बैठक में बड़ी सहायता मिली । सर अली इमाम 
से हमें जब तब भी सलाह-मशवरा मिलता रहा है। श्रीयुत 
प्रधान कमेटी की बैठकों में सिफ' १२ जून ही तक रहे। 


रिपोर्ट में बिलस्थ--कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए 
पहिली जुलाई तक का समय'नियत किया गया था। परन्त 
रिपोर्ट को वक्त पर ख़त्म करने के लिए हर तरह की कोशिश 
करने पर भी, कमेटी निश्चित समय पर अपनी रिपोर्ट न तैयार 
कर सकी । ५ जून से कमेटी को बैठक सदा रोज़ाना कई कई 
घंटों तक हुई! | सब मिला कर इस की २५ ब्रेठक हुई, जिनमें 
प्राशवेट बेठक शामिल नहीं हैं । 


बहुअंश सें समभौता--अमेटी यदथ्पि छोटी ही थी, 
परन्तु इसमें भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों तथा सम्परदायों के 
प्रतिनिधि मौजूद थे। इस की नियुक्ति के समय जो हिदायते 
दी गई थीं, उनमें यह कहा गया था कि देश की भिन्न भिन्न 
संस्थाओं ने, जिनम॑ से कुछ एक दूसरे के खिलाफ हें, जो 
प्रस्ताव पास किये हैं, उन पर पूर्ण रूप से विचार होना 
साहिए। कमेटी के मेम्बरों में पूर्ण अ्रथवा वास्तविक एक-मत 
होने के लिए दो बड़ी भयंकर कठिनाइयाँ थीं । पहिली कठि- 
नाई तो यह थी कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के 
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के क्ष 


( ४० 9) 


विचारों में मतभेद था| क्योंकि कांश्रेस अपने गत अधिवेशन 


में पूर्ण स्वतंत्रता” को एक प्रध्ताव पास कर के अपना उद्देश्य 
घोषित कर खुक्ो थी ओर अन्य संसुथाएं ओपनिवेशिक राज़ को 
अपना उद्देश्य मानतो थीं। दूसरी कठिनाई यह थी कि देश की 


भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक संध्याएं अपने अपने राजनीतिक 
. अविकारों पर भिन्न भिन्न दृष्टियों से विचार कर रही थीं। 


'स्वतंचता और श्ोपनिवेशिक राज्य-कमेटी को 
पहिली कठिनाई का सामना आयरम्म हो में करना पड़ा। दिल्ली 
में पूर्ण उत्तरदायी राज्य” यह नाम, जिसके दो अर्थ हो सकते 
हैं, इस अभिप्राय से प्रयोग किया गया था कि * औपनिवेशिक 
राज्य” अथवा 'पूर्ण खतंत्रता' के प्रश्न के सम्बन्ध में कोई फैसला 
न होने पाये। कमेटी ने यह अशुभव किया कि जब तक इस 
प्रश्न का निबटारा न हो जायगा, तब तक शासन-विधान के 
सिद्धान्तों के निश्चय करने में कठिनाई पड़ेगी। कमेटी के 
कुछ मेम्बरों ने उस खिति को ग्रहण करना पस'द्‌ किया जो 
दिल्ली में थो। पर/तु कमेटी के बहु-संल्‍्यक मैम्बरों की यह राय 
थी कि अनेक प्रकार के मतों में से किसी एक मतकों मिलकर 
मान लेना चाहिए । उपरोक्त स्थिति के साथ साथ अनेक भिन्न 

भिन्न दलो के प्रतिनिधियों का छुयाल करते हुए, जो इस कमेटी 
में शामिल थे, यह एक-मत केवल ओऔपनिप्रेशिक राज्य' ही हो 
सकता था। इससे किसी ओर अधिक ऊ'ची बात पर पक-मत 
नहीं हो सकता था। इसलिए, कमेटी के बहु-संख्यक मैम्बरों की 
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( एज )» 
यह राय हुई कि सम्मेलन ने कमेर्टी को जो हिदायत दी हैं, 
हमारे छ्याल से कमेटी को, उन पर विचार करना चाहिए और 
पूर्ण उत्तरदायी राज्ण के लिए अपने यहाँ के शासन-चिबान के 
सिद्धान्तों को उपनिवेशों के राज्यों के शासन-विधानां के 
सिद्धान्तों पर निर्णीत करना चाहिये। इसलिए, हमने शासन- 
विधान के जिन सिद्धान्तों की तजवोज़ को है, वे ओपनिवेशिक 
शासन-विधान के लिए हैं, परन्तु इनमें से बहुत से “पूर्ण खतंत्रता' 
के शासन-विधान के लिए भी पूर्ण रूप से लागू हो सकते हैं । 
कमेटी की हेसियत से जो हमने ओऔपनिवेशिक शासन- 
_ विधान के पक्ष में अपना .फेसला दिया है, उसका केवल अभि- 
प्राय यह है कि देश में बहु-अंश में केवल इसी आधार पर सम- 
भोता हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि, कांग्र स तो, ख़ र, 
दूर रही, उसके किसी एक मेम्बर ने भी अपने पूर्ण स्वतंत्रता” 
के ध्येय को त्याग अथवा कम कर दिया है। जो लोग इस ध्येय 
को मानते हैं, उनको इसकी प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए 
पूरा पूरा अधिकार है। परन्तु हमें विश्वास है कि इस प्रकार 
जो बहुमात्रा में समकौता होगा वह एक पेसे शासन-विधान 
का संतोष-जनक आधार होगा, जिस पर देश के सब दल एक 
हो कर मिल सकते हैं और यह शिकायत नहीं कर सकते हें कि 
अमुक दल अथवा व्यक्ति को इससे ओर अधिक आगे बढ़ने के 
लिए अधिकार क्यों दिया गया है। 
साम्प्रदायिक पहलू--दूसरी कठिनाई के सम्बन्ध में यह 


हि 











( ७२ ) 
है, कि यदि शासन-विधान को दृष्टि से देखा जाय.तो सापआ- 
दायिक मत-भेद कोई महत्व नहीं रखते | शासन-विधान को हर्ट 
से इनका थाई जो कुछ महत्व हो, परव्तु देश के लोगों का 
जितना मन इसमें लगा हुआ हे, उतनों इनसे अधिक महत्वपूर्ण 
मामलों में मो नहीं लगा हुआ है। इनका प्रभाव देश के 
सम्पूर्ण राजनीतिक काम पर पड़ा हुआ है। इस प्रकार हमारे 
सामने तरह तरह के एक दूसरे के ज़जिलाफ्‌ अनेक प्रस्ताव और 
शिफ्रारिस, जिन सब को हमें एक सी इज्जत करनी चाहिए, 
उपचित हैं। परन्तु जब हम यह देखते हैं कि मद्रास-कांग्रस 
ओर मुस्ल्मि-लीग का मत हिन्दू-महासभा और सिक्‍ख-लीग 
के मत से सोलहो आना विरुद्ध हे, तब हम उन दोनों मतों में 
-से किसी एक मत को पूर्ण रूप से मानने के लिए असमर्थ हो 
जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमें इन सब परस्पर विरोधात्मक 
मतों पर विचार करने के बाद शासन-विधान के सिद्धाग्तों का 
निर्णय करने की जो आज्ञा मिली है, उसका यह 
अभिप्राय है कि हम: इस मामले में अपना फैसला दे और 
ऐसी शिफ़ारिसे कर, जो हमारी राय में वेश के राजनीतिक 
उत्थान के लिए अधिक सहायक हो | हम इस बात को समभते 
हैं कि हमारी शिफ़ारिसं कितनी ही सच्ची और समयाजुकूल 
. क्‍यों न हो, वे केवल उसी समय महत्वपूर्ण और प्रभावशाली 
- समझी जाएंगी, जब वे देश के समस्त मुख्य दलों के खीकार 
योग्य होगी। सर्व-सम्भत शासन-विधान की आशा क्रेचल उसी 
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( ५३ ) 


समय हो सकती है, जब देश के सब दल सम्पूर्ण परिश्थिति 


पर पूर्ण ओर न्याय रूप से विचार करने के उपरान्त किसी 
स्यायपूर्ण समभझोते के लिए कोई आधार हू ढ लें। इस कमेटी 
ने ऐसे किसी आधार के दू ढ़ निकालने में अपना बहुत कुछ 
समय लगाया और परिश्रम किया हे ओर उसके लिए हिन्दू ओर 
मुसलमानों के बहुत से प्रमुख नेताओं से, जो कमेटी के 
सभापति के निमंत्रण को पाकर कमेटी की कुछ बेठकों 
में शामिल हुए हैं, ओर जिन्होंने बहुत सहायता पहुंचाई है, 
सलाह-मशवरा लिया है। इस सब प्रयल का फल इन आगे 
के पृष्ठों में, इस आशा को लेकर उपस्थित किया जाता है कि 
इसको थें सब दल, जिनसे इसका संबन्ध 'है, उदार भाव से 
तथा इस एक मात्र विचार को लेकर अपनाएंगे कि हम एक 
दूसरे को, अपने राष्ट्र के, उस गड्ढे से, जिसमें वह हमारे आपस 
के अविश्वास और भकरगड़ों के कारण गिर गया है, निकालने में 
सहायता दें। 

... चन्यवाद--वे सज्जन, जो कमेटी के सभापति के निर्म- 
५ण पर आये थे, ये हैँ--डाक्टर अंसारी, पं० मद्नमोहन 
मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्रीयुत सी० बाई० 
खिन्तामणी, मौलवी शफीदाऊदी, डाक्टर पएस० डी० किचलू, 


श्रीयुत सच्चिदानन्द सिनहा, मुंशी ईश्वर सरन, डाक्टर एस० 


महमूद, चौचरी खलि कुज़मान और श्रीयुत टी० ए० के० शेर- 
यानी । इन सज्भनों ने जो हमको अ्रपनी सहायता और सहयगो 
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( ५७ ) 
पहुंचा या है, उसके लिए हम इनके बड़े आभार हैं। इनमें भो 
हम कांग्रेस के सभापति डाक्टर अंसारी के विशेष रूप से 
क्ृतज्ञ हैं। आप हमारे पास तोन बार आये। आप हमारी 
कठिनाई के समय हमेशा हमें उदारता-पूर्वक सहायता देने के 


'लिए तैयार रहते थे । हम ख़ास तौर से कांग्रेस के प्रधान मंत्री 


पं० जवाहर लाल जी के भी घायवाद देते हैं | आप, बस कुछ 
थोड़े से समय की अनुपय्िति के अलावा, कमेटी की सब बेठकों 
में निर्तर रूप से शामिल रहे | आपने इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 
भाग के हिन्द्सों के संगह करने के कठिन काय के अलावा 


कमेटी के काम में सभी जगह अपनी बहुमूल्य सहायता दी है । 


4 0 कॉ आना त गधों 
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दूसरा आध्याय 
_सास्पदायिक रूप 


५. ससस्या--भारत का साम्प्रदायिक प्रश्न वस्तुतः हिन्दू: 
मुसलिम प्रश्न है । इनके अलावा और जातियाँ भी भगड़ने 

लगी हैं और अपने लिए. विशेष अधिकारों की मांग रख 
रही हैं। हिन्दुओं में मो.आपस के भगड़े हैं, ज्ास तौर पर 
दक्खिन में ब्राह्मण ओर अ-न्लाह्मण का भगड़ा। पंजाब में 
सिक्‍्ख भी प्रभावशाली और खुशिक्षित हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं 
को जा सकती | परन्तु मूल पभश्न यह है कि हिन्दू ओर मुसल- 
मानो के झगड़े कैसे दूर हों ? हिन्दू ओर सुसलमान मिल कर 
हिन्दुस्तान में ६० फी सदी हैं । संन्‌ १६२१ की जन-संख्या व्फे 
अनुसार भिन्न भिन्न जातियों का अनुपात इस प्रकार था-- 
|| हिन्दू" सलसकी के कल कक्ष कक कक ..-दै७५'६ फ्री सदी 


मुखलमान'टीए हल हा २७१. » 

, बौद्ध (विशेष कर बर्मा में) ४४. » 

.... पहाड़ी जातियाँ'' "१०००१... २८ है 
है ईसाई''' ११7 7११7 १४ 

4 सिख 07 क्‍ १० | कं 

| जैज ११११४ 'र्‌ हि 

/.. अन्य जातियाँ।।ए//70/ 
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( पढे ) 
इसके पहिले की जन-संख्याश्रों के देखने से प्रकट होता है. 
कि जहां हिन्दू और जैन धीरे धीरे घटते गये हैं, वहां अन्य सब 
जातियाँ बढ़ती गई हैं। मुसलमानों की वृद्धि अधिक तो नहीं 
हुई है, परन्तु होती अवश्य रही है । सन्‌ १८८१ ० से सन्‌ 
१६२१ ई० तक हिन्दू और मुसलमानों की जे। छग" समय पर. _ 
संख्या रही है, वह फ़ी सदो नीचे लिखी जात॑ है-- 


सन. हिन्दू मुसलमान 
१८८६१ ७२० २२ ६ 
१८६१ ही ५. 
* १९०१ द्ष्'३ २३२ 
१६११ ६६६ २३"५ 
१६२१ ६५७६ रछ १ 
नतोजा ६१ कमी. १५ बढती क्‍ 
यह ऊपर दिया हुआ व्यौरा हिन्दुस्तान को जन-संख्या 
के श्राधार पर है। पिछले दस सालों में मुसलमान फ्री 
सदी बढ़े हैं ओर हिन्दू इस समय में थोड़े से घटे हैं 
मुसलमान देश भर में इस तरह आबाद हैं कि ये सीमा- 
प्रान्त, बंगाल और पंजाब के अलावा अन्य और प्रास्तों में 
बहुत कम हैं। इन शेष प्रांतो में इन की सब से अधिक संख्या 
संयुक्त प्रान्त में है। वद भी १५ फ़ी सदी से कम है। यह पंद्रह 
फी सदी सब प्रान्त में नहीं फैली हुई है, बढिक अधिकतर शहरों 
में बसी हुई है ओर खास तौर से प्रान्त के उत्तरी भाग में । 
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( ४७ ) 
पेजाब में मुसंलमान ५०३ ओर बंगाल में ५४० फ्री सदी 
हैं। सिन्ध में ७३४ फी सदी और बिलोचिघ्तान और सीमा- ; 
प्रान्त में इनकी संख्या बहुत हं। अधिक हे । 

. साम्पदायिक रक्षा--मुसलमानों की इस संख्या और 
शक्ति को देख कर सभंवतः कोई भी अजनबी यह कह सकता 
है कि ये अपन॑। रक्षा करने के लिए स्वयं काऊं। खंथ्या मे हैं । 
इनके लिए विशेष रक्षा क। अथवा चम्मच से दूध पिलाने की 
कोई आवश्यकता नहों हे | अगर हिन्दुस्तान में किसी जाति की 
रक्षा का आवश्यकता है, तो वह हिन्दू या सुसलमान नहीं हे। 
इसको आवश्यकता तो उन छेटी जातियाँ के लिए हो सकर्त है, 
जा सब मिला कर देश को समस्त संख्या को दस फ्री सदो हैं। 

जीवित रहो और जीवित रहने दो--परन्तु साम्प्र- 
दायिकता के सामने बुद्धि ओर तक की कुछ #*हीं चलत । 
आज कल मुख्य प्रश्न यह होगया है कि एक सम्प्रदाय के 
मन से दूसरे सम्प्रदाय का निराधार भय दूर कर दिया जाय, 
सब के मन में रक्षा का विश्वास उत्पन्न किया जाय । इस 
विश्वास के लिए दृर एक दल अपना! अपनी प्रभ्भुता चाहता 
है। हमें खेद हे कि कुछ जातियों के नेताओं का पेसा भाव 
नहीं है कि रूवयं जोवित रहे और दूसरों को जीवित रहने दें । 
पक दूसरे में अपनो रक्षा का विश्वास उत्पन्न करने के लिए 
केवल एक द्वी उपाय हे कि एक दूस ८ की संरुक्षति संबंधी स्थतंत्रता 
की रक्षा पूर्णरूप से खुर्यद्ात कर दी जाय.। साम्प्रश्यिक चुनाव 


!. 
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( ५८ ) 
और व्यवस्थापिका सभाश्रों में जगहों का संरक्षण के भद्दे ओर 


आपक्ति-जनक साधनों से यह विश्वास पैदा नहीं हूं। सकता। 


इनसे ते केवल संधि ही सकती है। 

_ घुसलमान चूँकि हिन्दुओं से कम संख्या में हैं, इसलिए, 
डनको इस बात का भय है कि हिन्दू लोग हमको सताएंगे । 
इसलिए, उन्होंने इंस कठिनाई का सामना करने के लिए अपनो 
थह पक नयी तज़र्वज पेश की है कि--हमारी कम से कम 
हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में प्रभुता रहनी चाहिये | हम यहाँ 
उनकी मांग की आलोचना नहीं करते । यद्द उनकी तज़बीज्ा बसे- 
पान समय को साम्प्रदायिक परिस्थिति में ठीक हो सकतो हे। 


परन्तु हम यह ख्याल करते हैं कि हमने जिन बातो फे आधार पर 


शुरू किया है, उनसे इसका कोई मतलब नहीं है। और यदि 
मतलब भी हों, तो केवल उसी हालत में, जब यह समभ लिया 
ज्ञाय कि पक जाति की रक्षा का सर्थोत्तम उपाय उसको 
प्रभुता का बढ़ना है। जे 


.. हिन्दू लोग यद्यपि हिन्दुस्तान में सब जगदद बहु-संख्या में 





है, परन्तु वे पंजाब, बंगाल, बिलोचिस्तान और 
लघु-संख्या में हैं | हिन्दू समस्त देश में बहु-संख्या में होते हुए 
भी इन प्राँतों में मुसलमानों से डरते हैं । 





हम एक जाति की दूसरी जाति पर प्रभुता नहीं देख सकते 
हम इसको पूरी तौर से न राक सके, परन्तु जो हमारा उद्देश्य. 
है, वह यह है कि हम एक जाति पर दूसरी जाति की प्रभुता 


और सीमा-प्रात में. 
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( ५६ ) 
न होने दें ओर एक व्यक्ति या दल को किसो दूसपेव्यक्तिया दुल 


. को कष्ठ पहुंचाने ओर उससे श्रपना मतलब गाठने से शेके, 


यदि प्रत्येक जाति को पूर्ण रूप से घारमिक और स सरुकृति संबंधी 


स्वतंत्रता दे दी जाप, तो साम्प्रदायिक समस्‍या पूर्ण रूप से 


हल हो सकत: है, यद्यपि बहुत से आदमी इसमें विश्धास नहीं 
कर सकते । 

साम्पदायिक कंसिलें---हमने इस झयाल से अपने अधि- 
कार-घोषणा में कुछ पेसे नियम बना दिये हैं, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने अन्तःकरण और धन की पू््ण स्वतंत्रता मिलती है। 
हमने इस प्रस्ताव पर भी विचार किया है फि प्रत्येक सम्प्रदाय 
की एक कासिल हो, जो प्रत्येक बहु-संज्यक जाति के संस्कृति 
संबंधी हितों की रक्षा करे। यह प्रस्ताव, यह था कि---जिस किसी 
सूबे में, जिस जाति की दूस लाख अथवा दस लाख से अधिक 
जन-संख्या होगी, वद अपने में से प्रतिनिधियों को चुनकर 
एक कौंसिल की स्थापना करेगो | इन कौंसिले के मैम्बरों के 
खुनाव का तरीका प्रान्तीय सरकार निश्चित करेगी । प्रत्येक 
फेंसिल में २५ मैम्बरों से श्रधिक न होंगे। इन कौंसिले! के 


. काम ये द्वोंगे--- 


. (१) प्राइमरी शिक्षा, स्कूल, धर्मशाला, सराय, विधवा- 
आश्रम और अनाथालयों की देख-माल करना | * 
. (२) भाषा और लिपियों का प्रचार करना। 


! ये साम्प्रदायिक कैंखिलें सिकारिशं कर सकतीं हैं 


डे 











कि अभ्ुक संस्था को सहायता देनो चाहिए अथता बजीफ देने 
चाहिये। इस सहयता को या तो प्रान्तीय, या केःद्रीय सरकार क्‍ 
देगी, और उस समय देगी, जब कि व्यवस्थापिका सभा उसको 
खीकार कर लेगी। 
बस साम्प्रदायिक केांसिलें के बारे में ये ही ख़ास बाले थीं। 
यह ख्याल हमें इसलिए पंसद आया था कि हम इन केंसिलों 
द्वारा साम्प्रदायिकता के अन्य तथा बुरे रुपों का अग्त कर देंगे । 
लेकिन दमारे साथियों ओर मित्रों ने, जिनका हमने मशबरा 
लिया, इन कोसिले की स्थापना का साम्प्रदायिक तथा राज्य- 
प्रबंध संबंधी दृष्टि से घोर विरोध किया | उनका यह्‌ रूयाल था 
कि इनके द्वारा साम्प्रदायिकता को और भी सहायता मिलेगी । 
हमने इसलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । 
साम्प्रदायिक समस्या के राजनीतिक पहल के विषय म॑ यह 
है कि यह इस समय, चुनाव, व्यवस्थापिका सभाओं में जगही 
के संरक्षण, सिंब की प्रथतता और सीमाप्रान्‍्त और बिलो- 
चिस्तान में कैसा राज्य प्रबंध होना चाहिए, इन बातों से 
संबंध रखता है। क्‍ क्‍ हि 
साम्प्रदायिक चुनाव--यह बात बहुत से लोगों ने मान 
ली है कि साम्प्रदायिक चुनाव पूर्णरूप से घुरा है। इसलिए उस- 
का अन्त हो जाना चाहिए ।हम मुसलमानों में यह पाते हैं कि 
वे इस को अपने लिए एक मूल्यवान अधिकार समभते हैं, 
हालां कि उनमें से बहुत से लोग दूसरी और बातों का ख्याल 
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( ६१ ) 
करके इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं।यह हर एक कोई सममदता 
है कि राष्ट्रीय बल की वृद्धि के लिए साम्प्रदायिक चुनाव बुरा है । 
परंतु इस बात को शायद्‌ हर कोई नहीं जानता कि साम्प्रदा- 
यिक चुनाव एक लघु-संख्यक जाति के लिए और भी बुरा है । 
इस चुनाव में बहु-स'ख्यक जाति, लघु-संख्यक जाति की,औओर 
उसकी बोटों के आश्रित नहीं रहती, किन्तु बह उसकी और विरोधी 
हो जाती है। इसलिए साम्प्रदायिक चुनावमे एक लघु-संख्यक जाति 
को अपनी विरो थी बहु-संख्यक जाति का,जो अपनी अधिक संख्या 
के कारण लघु-संख्यक जाति के द्वितां को कुचल सकती हे, मुक़ा- 


बिला करना पड़ेगा। यद्द बात इस चुनाव में पहिले ही से प्रकट 


हो चुकी है, यद्यपि तीसरा दल इस के छिपाने की कोशिश 
करता है। इस प्रकार साम्प्रदायिक [चुनाव से बहु-संख्यक 
ज्ञाति द्वी को लाभ पहुंचता है;। इसमें गरम साम्प्रदायी लोग 
फूलते फलते हैं श्रौर बहु-संख्यक जाति द्वानि उठाने की अपेक्षा 
लाम उठाती है । इसलिए, साम्प्रदायिक चुनाव की प्रथा की, इससे 
पहिले ही कि चुनाव की श्रन्य ओर क्या न्याय्य प्रथा होगी, अवब- 
हेलना करनी चाहिए । हमारा चनाव केवल मिश्रित अथवा 
सम्मिलित होना चाहिए । क्‍ 

हमें मालम है कि सीलेाम [ लंका ] रिफामं इनक्कायरी 
कमेटी ने, जिसको अभी रिपोर्ट निकली है, सीलोन से 
साम्प्रदायिक चुनाव के हटाने की सिफारिश की है। 
सीमा प्राँत और बिलोचिस्तान--सीमा भांत और 


के 














थक 
थे 


( देर 2 


बिलोचिस्तान के राज्य-प्रबंध के विषय में हमारा यह मत हे 
कि इनका पद भो बैसा ही होना चाहिए, जैसा अन्य प्राग्ता का 
है। हम तो न ल्याय-दृष्टि से और न तक-दृष्टि से यह कहने के 
लिए तैयार हैं कि हिन्दुस्तान का एक भाग उत्तरदाथी राज्य 
में हिस्‍सा न लेने पावे ।सब-दुल सम्मेलन ने इस बात को पहिले 
ही मान लिया है और हमोरा भी यह अलुभंव है कि इस न्याय्य 
मांग का बहुत कम लोग विरोब करेंगे | । 
... अरब जो प्रश्न शेष रहते है, थे बम्बई प्रांत से सिंध की 
न पृथकता और व्यवस्थापिका समाश्रों जगहों के संरक्षण के 
पा है' । इन दोनों प्रश्नों में साम्मदायिक तथा सा्ंज़निक महत्व 
वि के भरा हुआ है। हमने जगहों के संरक्षण के विषय में इसके सास्प्र- 
दायिक तथा साव॑जनिक, दोनों पहलुओ पर इससे आगे वाले 
श्रध्याय में विचार किया है। सिंघ की पृथकता के प्रश्न के 
साम्प्रदायिक पदल पर तो यहीं पर आसानो से विचार किया 
जा सकता है। इसलिए, हम इस पर विचार करते हैं। 


सिंध को पृथकता--सिंघ का प्रश्म बहुत सी अ्रजीय 


अजीब घटनाओं के कारण हमारी राजनीति का एक मुख्य 
प्रश्न हो गया है । यह एक बड़े अचम्भे की बात है कि जो लोग कुछ 
वर्ष पहिले सिंध के बम्बई से पृथक करने के पक्ष में थे, वे तो अब 
इसके विपक्ष में हैं और जे। लोग इसके विपक्ष में थे, वे अब 
इसके पक्ष में हैं। इस तुच्छ सी बात के लिए तमाम देश 
परेशान हो गया है। यह विचार-परिवर्तन, जो असी द्वाल में. 


के 
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( दे३ 9 


हुआ है और जिसका कि पूर्ण रूप से कारण नहीं बतलाया गया 
है, यह प्रगट कप्ता है कि साम्प्रदायिक विचार हमार लिःजय 
को किस प्रकार अदलते-बरलते रहते हैं। आज से आठ वर्ष 
हुए, अब कांग्रस ने सिर को अपेना एक अलग सूबां बनाया 
था, तब से आज्ञ तक उसका किसी ने घिरोध नहीं किया । 
हमारा यह ख्याल है कि इस सम्बन्ध में जो सुरक्षित 
मार्ग है, वह यह है कि इन पक्ष-विपक्षों की उपेक्षा करने को 
कोशिश की जाय और जहां तक सम्मव हो इस समस्या के ऊपर 
: शांति-पूर्थंक विचार किया जाय । परन्तु दुख की बात 
सो यह है कि यह पक्ष-विपक्ष का झगड़ा लोगों के भाव का 
पक अंग बन गया है और भाव की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । 

हिन्दू-पक्ष के लोग, सिंध तथा दूसरो जगह के रहने घाले, यह 
.. कहते हैं कि दम साम्प्रदायिक प्रांतों के सल्त विरोधी हैं | हमारा 
. यह कहना है कि हम इस बात को मानते हैं कि सुसलमानों 
ने सिंध की पृथकता की मांग को बहुत प्रसन्न होकर नहीं रक्‍ण्ा 
था। यह मांग साम्प्रदायिकता ही के श्राधार पर थी और यह 
कुछ और मामलों के साथ मिला दी गई, जो इससे संबन्ध नहीं 


रखते थे । इस सम्बंध में जो हिन्दुओं का विरोध है, उसको हम _ 


सममते हैं । परन्तु जिस रूप में वे इस प्रस्ताव का त्िरोध कर 
रहे हैं, वे इस वास्तव के गुणा को कम नहीं करते। साम्पदा- 
यिक प्रात बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं हे । हमें तो सिफ" 


। 
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यथार्थता पर विचार करना 'है | हिन्दुस्तान में जो सूबे बने हैं 
वे, इतिहास बतलाता है, बहुत सी घटनाओं के बाद बने हैं । 
सिंध में मुसलमान लोगों की बहु-संख्या है। चाहे सिंघ को 
एक अलग सूबा किया जाय अथवा न किया जाय, 
उसमें तो मुसलमान लोग बहु-सं ख्या में रहेगे ही और यदि इस 
बहु-संख्या को बात न मानी गः, तो इससे न केवल आत्म-निश्चय 
के सिद्धांत ही का .खून होगा, किम्तु उसका यह फल होगा कि 
वह बहु-संख्यक जाति शत्रु बन जायगी । कोई भी हिन्दुस्तानी, 
जो हिन्दुस्तान के स्वतंत्र होने को इच्छा रखता है और इसको 
शांति तथा संगठन के साथ प्रेम-पूव क उन्नति करता हुआ 


देखना चाहता है, इस नतीओ को शांति-पूर्वक नहीं देख सकता। 


विघ्तृत राब्ट्रीय दृष्टि से यह कहना कि कोई साम्प्रदायिक प्रांत 
न बनना चाहिए, एक प्रकार से यह अर्थ रखता है कि यदि 
और श्रधिक विस्तृत अस्तर्राप्रीय दृष्टि से देखा जाय, तो 
दुनियां में अलहदा अलहदा राष्ट्र भी न होने चाहिएं। 

दोनों कथनों में कुछ सत्य है। परन्तु जो कट्टर श्रन्तर्राप्रवादी 
हैं, वे इस बात को मानते हैं कि जब तक पूर्ण साम्प्रदायिक 
स्वतंत्रता नहीं दी जायगी, तब तक अन्‍्तर्राट्रीय राट्र बनाने 
में असाधारण कठिनाई होगी। इसी प्रकार ज़ब तक पूर्ण 
सस्कृति सम्बंधी स्वतंत्रता नहीं दी जायगी (साम्प्रवायिकता का 


अच्छा रूप ही संस्कृति है ), तब तक खुसंगठित राष्ट्र के बनाने 


में कठिनाई पडेगी। 


हमें यह संदेह है कि सिंघ की पृथकता के सबंध में जो 


थे 
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 चारुतविक विरोध है, वह किन्हीं श्रन्य राष्ट्रीय ज्चारों के कारण 
नहीं है, किगतु निरे आर्थिक वियारों के कारण है। हिल्दू लोगों 
का यह भप है कि.यदि एक अलग जूते में मुसलमान लोगों ही को 
प्रभुता हे। जायगी, तो हमारी आशिक स्थिति को हानि पहुं- 
 चेग/। हम।रा यह विश्वास हे कि इस प्रकार का भय करना 
निरा धार है। हिःदुस्तान के सब लोगों में सिंथ के हिःदू सबसे 
अ्रविक उदमी और साहसी है । एक दुनियाँ के यात्री को ये 
दुनियाँ को चारों दिशाओं मे बड़े बड़े व्यवसण्य करते हुण और 
अपने घर के लोगों को अपनी बाहर की कमाई से घनो बन;ते 
हुए मिलते है । कोई भी सिंध के हिन्दुओं के इस उद्यम और 
साहस की शक्ति का दरण नहीं कर सकता है, और जब तक इनमें 
यह शक्ति रहेगी, तब तक इनका भविष्य भी ऐसा ही बना 
रहेगा । यहां यह भी याद रखना चाहिए 'कि यहाँ प्रान्तीय 
सरकार के अधिकार सीमित है'। इसके ऊपर केन्द्रीय सरकार 
है, जिसको सब महत्वपू्ण विभागों पर अधिकार प्राप्त 


_ है। यदि इस पर भी कोई भय करने का कारण हो, तो वह 


हृटाये जाने योग्य है, न कि एक न्याय्य मांग के विरोध करने 
के योग्य । क्‍ 


इसलिए, हमारी यह राय है कि साम्प्रदायिक द्वश्टि से भी 
सिंघ की पृथकता सिद्ध होती हे । यदि इससे हिन्दुओं को 


हानि पहुँचे और मुसलमानों को लाभ हो, जिसके बारे में हमारा 


पेसा ख्याल नहीं है, तो हम आशा और विश्वास करते है कि इस 
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प्रकार की पक्र की हानि और दूसरी जाति का लाभ देश के बड़े 
मामले को खतरे में न डालेगा | हम इस प्रश्न के साव जनिक 
पहल पर बाद को विचार करेंगे। हम यहां पर यह लिख देना 
चाहते हैं कि हमारे साथी अ्रयुत अगे हमार इस उपरोक्त मत 
से सहमृत नहीं हैं । परन्तु आप यह कहते हैं कि इस सस्बंध में. 


हल चु 


ज्ञो हमारा निश्चय होगा, उसे आप मान लेगे। 





तीसरा अध्याय 
सास्पदायिक पहलू--( दूसरे अध्याय से शआगे ) 
। ( जगहों का संरक्षण ) 


प्रन्य अ्स्ताव--व्यवस्थापिका सभाओं में जगहां 

को सुरक्षित रखने के सवाल पर विचार करने से यह मालम 
हुआ है कि प्रत्येक दल अपनी राय पर जमा रहा और तनिक 
औन भुका । मुसलमानों की यह ज़िद थी कि पंजाब 
आर बंगाल के लघु-संख्यक मुसलमानों के लिए जगह सुरक्षित 
हो जानी चाहिए ओर हिन्दू-महासभा और सिक्‍्ख-लीग ने 
डसी मज़बूती के साथ इसका विरोध किया। कमेटी ने इस 
_ संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर विचार किया 
जिनमें से कुछ ये थे-- 

(१ ) आबादी के लिहाज से बहु-संख्यक तथा लघु-संख्यक 
जातियों के लिए जंगह सुरक्षित करना । 
. (२) बहु-स ख्यक जातियों के लिए कुछ जगह सुर 
क्षित करना और बाकी जगहों के चुनाव में हिस्सा लेने 
के लिए स्वतंत्रता देना | 

(३ ) आबादी के लिहाज से चुनाव का होना । 

(४ ) पंजाब और सीमाप्रांत के सूबों को मिला देना 
परन्तु जगह सुरक्षित न रखना । 
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(५) जगह खुरक्षित न करना, परन्तु शासन-विधान में 
पिछड़ी हुई जातियो को शिक्षा सम्बंधी ओर श्रार्थिक उन्नत के 

मार्ग को सुरक्षित करना । 
इन प्रस्तावों पर, जिनमें से कुछ नये थे, विचार करने से 
पहिले कमेटी की यह राय हुई कि इस प्रश्न पर मुख्य संस्थाञ्रों 
के, जो इस प्रक्ष से सम्बंध रखतो है, प्रतिनिधियों से 
 सलाह-मशवरा कर लिया जाय । इसलिए, ११ जून को हिन्दू- 
महासभा, अखिल भारतवर्षीय मुसलिम-लीग और सिक्‍्ख- 
लीग के लिए इस आशय का निमंत्रण भेजा गया कि वे अपने 
अपने एक अथवा दो प्रतिनिधियों को कमेटी से २१ जून को 


मिलने के लिए भेजे । इस निमंत्रण का जवाब इन संस्थाओं 


से उत्साह-जनक नहीं मिला । हिन्दू-मदहासभा के मंत्री ने निश्चित 
'तारीछ पर अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए. असमर्थंता प्रकट 
की और मुस्लिम-लीग के मंत्री ने तो कोई जवाब तक न दिया। 
सिक्‍्ख-लीग अपने प्रतिनिधि भेजने को तैयार थी, परन्तु 
चू कि हिन्दू-महासभा और मुस्लिम-लीग की ओर से कोई प्रति- 
निधि नहीं आ रहा था, इसलिए हमारे साथो सरदार मंगल 
सिंह ने सिक्ख प्रतिनिधियों को आने का कष्ट उठाने के लिए 
आवश्यक न समभा | कुछ और लोग भो, जिनके लिए. निम॑ 
श्रण गया था, न आसके | परन्तु हमे डाक्टर एम० ए्‌० अंसारी 
से बातचीत करने का सौभा!य प्राप्त हुआ । आपने हमको 
मदद देने के ख़्याल सेआने का (कष्ट उठाया । उपरोक्त प्रस्तावों 
पर कमेटी की दो बैठकों में, जिनमें डाक्टर अ' सारी भी मौजूद 








७ ७ क्‍ 

( ६ ) 
थे, विचार हुआ। पहिले प्रस्ताव पर एक मत न हो सका, 
परन्तु शेष चारों प्रस्तावों पर समझौते हो गये । इसमें आसानी 
होगी कि मुख्य प्रस्ताव पर घियार करने से पहिले, इन चारों 

प्रस्तावों पर विचार कर लिया जाय । 
कुछ जगहों का सुरक्षित करना--प्रस्ताव यह 
था कि पंजाब और बंगाल को बहु-संख्यक जाति के लिए कुछ 


जगह सुरक्षित हो जायं और उसको शेष जगहों के चुनाव में 
स्वतंत्रता रहे । इसी प्रकार कुछ जगह दक्षिण में अ-श्राह्मणों के 


'. लिए खुराक्षित कर दी गई हैं, जो अब तक चली आ रही हैं। 


लेकिन ये अ-प्राह्मणों के संबंध में, जहाँ तक हमें मालूम हें, पूरी 
तौर,से अनावश्यक देखी गई हैं । क्योंकि उन्होंने अपने वोटों ही 
के बल पर अधिक जगहों को जीता है । इसलिए उन्हे संरक्षण- 
नियम की सद्दायता लेने को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। पंजाब 
में या बंगाल में यद्द किसी का सवाल नहीं हे कि बहु-संख्यक 
. मुसलमान अधिक जगह जीतने में सफल न होंगे । जिस बात 
से मुसलमानों को भय है, बहुत से हम में से उसको बुद्धि- 
विरुद्ध समर, वह यह है कि शायद हम बहु-संख्यक जगहों को 
न जीत सके । लेकिन वे हर हालत में काफ़ी ज़गह जीत सकंगे । 
यदि उनको बहु-संख्या न दोग,तो बहु-संख्या से कुछ थोड़ी सी 
कम बलवान बहु-संख्या ह।र्गी । अगर उनको इस बात का निश्चय 


है कि हम पेंतालोस फी सदी जगहों के जीत लेंगे, तो फिर 


उनके लिए कुछ जगह सुरक्षित करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। 
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छह 
( ७० ) 
हम बहु-संब्यक ग्रथवा अस्प-संख्यक जातियों के लिए कुल 
जगहों के खुरक्षित होने तथा साथ साथ उनको बाक़ी जगहों 
के लिए. चुनाव की स्वतंत्रता देने के विदद्ध नहों हैं। लेकिन 
हम यह अनुभव करते हैं कि पंजाब और बंगाल के लिए. 
जगहों का सुरक्षित करना अनावश्यक है। इन सूबों में हर 
'हालत में एक ही सी अवस्था रहेगी । क्‍ 
संख्या के अनुसार चुनाव--दूसरा प्रस्ताव संख्या- 
“ बुसार चुनाव का है | सर्वद्ल-सम्मेलन की ओर से जो कमेटी 
इस किस्म के चुनाव के सस्बन्ध में नियुक्त की गई 
थीं, उसने कोई रिपोर्ट पेश नहीं को है। परन्तु उस सब- 
कमेटी के कुछ मेम्बरों ने अलग अलग अपनी राय भेजी हैं। 
' सरदार मंगलसिंह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। परन्तु 
दूसरे मेम्बरों की यह राय है कि हिन्दुस्तान की जैसी इस समय 
अवस्था है, उसमें यह प्रथा काम नहीं कर सकती। हम यहअनुभव 
करते हैं. कि इस फ्रिस्म का चुनाव बड़ा आकर्षणकारी है और 
हमारी यह राय है कि हम केवल इसी क़िस्म के चुनाथ से, जो बुद्धि- 
-थुक्त और न्‍्याय-संगत है, भिन्न भिन्न जातियों के भय तथा सत्वों 
का जवाब दे सकते हैं| इसमें प्रत्येक लघु-संख्यक जाति के लिए. 
: स्थान है। इसके द्वारा परस्पर विरोधी द्वितों का रुवयं निबटारा 
'होज्ञाता है। हमे इस सम्बन्ध में कोई शड्भा नहीं है कि संख्याचुसार: 
: चुनाव की प्रथा भविष्य में हमारो समस्या के हल कर देगी । 
अब प्रश्न यह है कि इस पर जल्‍द से जल्द अमल किस 
तरह से किया जा सकता है? इसके सम्बन्ध में यह कहा जाता 
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है कि यह चुनाव बड़ा पेचोदा है और हिन्दुस्तान के वोटर 
अपढ हैं । हम से यह कहा आता है कि जब तक वोटर इतने पढ़- 
लिख न जांयगे कि वे चुनाव के मतलब के समझ सके, तब 
तक चुनाव के इस तरीके पर, चाहे वह अच्छा है क्यों न हो, 
अमल करना असम्भव है। हम इस कठिनाई के समभते हैं, 
और हम यह भी जानते हैं कि इसके बहुत तूल दिया गया हे 
संख्यानुसार चुनाव की प्रथा के लिए चोटरों में इतने ऊंचे दर्जे 

. की ल्याकृत की ज़रूरत नहीं है, जितनी रिटरनिंड्ः अफसर और 
उन लोगा में होनी चाहिए, जो वोटों के गिनते ओर उन्हें एक 
मद से दूसरे मद्‌ की तरफ तबदील करते हैं इसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि हिन्दुस्तानियाँ में ऐसे श्रादमी काऊ़ी तादाद में हैं, 
जो इस वोटों के गिनने के काम को सनन्‍्तोष-जनक रूप में करने के 
लिए काफी होशियार हैं। साधारण घोटरों के विषय में यह हे 
कि यह बात बिलकुल सत्य है कि अपने प्रतिनिधि के गुण और 
दोष को देखकर राय बनाने के लिए अच्छी ल्याकृत क॑; ज़रूरत 
है। लेकिन वाट के अ्रधिकार को काम में लाने के लिए भी किसी 
. हैसियत की ज्ञारुरत है। यह बड़ी बदनामी की बात है कि इंग- 
लैंड जैसे भारी प्रजातंत्रवादी राज्य में भी चह हैसियत का दर्जा नहीं 
है। वहां पर चोट उन ऊ ची बातों के लिए जो वास्तव में महत्व- 
पूण हैं, नहीं दी जातीं। किन्तु वे तुष्छ बातों के लिए अथवा कभी. 
पेसे मामलों के लिए भी दी जाती हैं, जो एतराजु के काबिल 
द्वोते हैं और जो चुनाव के वक्त में अच्छे माने जाते हैं। इंगलेंह में 

क्‍ हे 
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है कभी कभी ऐसा हुआ है कि बहिष्कृत .कैसर के फांसी देने 
के प्रश्न पर अथवा किसी भूठे पत्र पर चुनाव हुए हैं और 
उन लोगों को जिन्हें एक साम्राज्य पर शासन करना है 
तथा संसार क॑। घटनाओं पर असर डालना है पेसो बातों के 
. लिए चुन लिए जाते हैं, जिनको खुन कर प्रत्येक बुद्धिमान 
. आदमी प्रजातंत्र-राज्य से ऊब जाता है। कम से कम शुरू में हिन्दु- 
स्तान में एक वोटर की ल्याकत का दजा एक अंग्न जु वोटर से 
अवश्य कम होगा ? परन्तु यह तो प्रजातंत्र राज्य के विरुद्ध कहा 
जा सकता है, न कि संख्यानुसार प्रतिनिधि चनने के ख़िलाफू । 
हमसे कहा जाता है कि संख्यानुसार चुनाव के विरुद्ध एक 
दूसरी मड़ाबूत दलील यह है कि एक अपढ़ वोटर के लिए 
सन्दुक्‌ में पर्चा डाल कर वोट देने का काई महत्व नहीं रहता। 
हमारा यह ख्याल है कि एक रंग के तन सन्दुक्‌ लेलिये जांय और 
उन पर इस बात के बतलाने के लिए हर एक पर अलग अलग 
निशान डाल दिये जांय कि पहिला बक्स कोनसा है, दूसरा 
कौनसा ओर तीसरा कौनसा हे | ऐसा करने से यह एतराज़ा 
दूर हो जायगा । लेकिन बक्स में पर्च डालने की जो रिवाज है, 

. बह आज कल अपडढ़ वोटरों के लिए भी अनुकूल है। मालटा 
दीप में जहां पर अपढ़ वोटर बहु-संख्या में हैं, वहां पर संख्या- 
चुसार चुनाव बहुत सफलता-पूर्वक होते हे । परन्तु हम यह 
समभते हैं कि मालठा जैसे छोटे द्वीप का हम अपने बड़े भारी 
देश से, जिसमें करोड़ो आदमो रहते हैं, मुक़ाबिला नहीं कर सकते । 
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हम में से बहुतसों का यह खूयाल है कि हिन्दुस्तानमें 

संख्या मुसार-चुनाव की जाँच करने में कोई पेसी कठिनाई 
नहीं है, जिसको दूर न किया जा सके। इसमें विश्न-बाधाये हैं । 
परन्तु वह कोई भी प्रस्ताव, जिसपर हम विचार कर चुके हैं, 
एतराज़ से खाली नहों हैं | कुछ तो ऐसे हैं यदि उन पर अमल 
किया जाय, तो खिद्धांत से दूर हो जाते हैं ओर बहुत 
कठिनाइयां उपस्थित कर देते हैं | हमारे कुछ साथो इस बात 
से सन्‍्तुष्ट नहीं हे! कि हिन्दुस्तान में इस समय संख्यानुसार- 
चुनाव की रिवाज जार! की जा सकती है । इसलिए, हम 
इसकी शिफ़ारिस करना नहीं चाहते । 

.. पंजाब और सीमाग्रांत का एक होना--यह तज- 
चीज़ किया गया है कि संमापरांत के पंजाब में मिला दिया 
जाय और पंजाब के लिए जगह सुरक्षित करने का सवाल न 
उठाया जाय । हम इस प्रस्ताव का विरो७ नहीं करते । परन्तु 
. हम यह नहीं जानते कि भिन्न भिन्न दलों के लोग इसके बारे 
में क्‍या कहेंगे । अगर सब दल इसके मान ले, तोहम भी बड़ी 
खुशो के साथ ऐसा करने की शिफ्रारिस करेंगे । इसमें कोई 
ख़ास सिद्धांत की बात नहीं है। इसको स्वीकार और अस्वीकार 
इस बात के ऊपर निर्भर हे कि इसको पसंद किया जाता है 
या नहीं। हमा' साथी सरदार मंगलसिदह इस तजथीडा को पसंद 
नहीं करते है, और हम समझते है' (के कुछ ओर लोगों की भी यह 
राय है। इसलिए, हम इस सबंध में कोई शिक्रारिस नहीं करते। 











पंजाब, सोमाओआंत, सिंध और बिलोचिस्तान 
का एक होना--एक ऐसा ही प्रस्ताव हमारे पास और आया 
है। वह यह है कि पंजाब, सीमाप्रान्त, सिंध और बिलोचिस्तान को 
एक जगह मिला दीया जाय और यदि इसको लघु-संख्यक जाति 
अपने लिए जगह के स रक्षण की ज़रूरत न समभे, तो पेसा 
न होना,चाहिए । हम इस प्रस्ताव का स्वागत करने के लिप 
असमर्थ हैं। इसके मानी तो ये हे! कि एक ऐसा बड़ा प्रान्त 
बना दिया जाय, जो हिन्दुस्तान के समस्त उत्तरी-पश्चिमी 
भाग को घेर ले, और जिसका प्रबंध भी न हो सके । 

पंजाब में जगहों के संरक्षण की जरूरत नहों है-- 
पंजाव के बारे में एक दुसरा प्रस्ताव यह था कि पंजाब में जगहों को 
सुरक्षित किया ज्ञाय। परन्तु जो जातियाँ पिछड़ी हुई हे', उनकी 
शिक्षा संबन्धी तथा धन सम्बन्धी उन्नति के लिए शासन-विधान में 
ख्वास नियम बना दिये जाय । यदि इस प्रस्ताव पर सब लोग एक 
मत हो जाँय, तो हम इसका हृदय से हथागत करेंगे। परन्तु 
हम यह सममभते हे कि इस समय, इस प्रस्ताध को सर्य 
. सम्मति से स्वीकार करना अ्सम्भव है । वरना कोई साम्प्रदा- 
यिक भगड़े ही न होते । हमने अपने शासन-विधान में लघु- 
सख्यक जातियों के लिए रक्षा के साधन जोड़ दिये है' और 
पिछ ड़ी हुई जातियों को शिक्षा सम्बन्धी ओर आधिक उन्नति 
के लिए नियम बना दिये है'। यदि हम इन रक्षा के साधनों 
ओर नियमों के द्वारा प्रत्येक जाति के भय के दूर-कर सके, 
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और जगहों के स रक्षण आदि अन्य साम्प्रदायिक मामलों को 
हटा सके, तो हम प्रसन्नता-पूवथक ओर साथन तथा नियमो को 


बढ़ा देंगे । इस समय इस मज़सून पर और अधिक विचार 


करना अनावश्यक मालम पड़ता है । 

 संख्यानुसार जगहों का संरक्ष्ण-अत्र हम चहु 
स'ख्यक तथा लथु-स ख्यक जातियों के लिए स ज्याजुसार जगहों 
के स रक्षण के मुख्य प्रश्न की श्रोर आते है" | इस बात से कभी 
इनकार नहीं किया गया है [कि जातियों के लिए जगहों का 
सुरक्षित करना सिद्धातः उतना ही बुरा है, जितना सम्प्रदायिक 
चुनाव । परन्तु समय को देखे, अनेक कारणों से, कुछ समय के 
लिए, बिना किसी शर्त के यह शिफ़ारिस की गई है कि 
साम्प्रदायिक चुनाव ओर सम्मिलित चुनाव के बीच की 
बात को मान लिया जाय, यानी जगहों के संरक्षण को कुछ 
थोड़े से समय के लिए जगह दे दी जाय । झुयाल यह हे 
कि इस थोड़े से समय में एक दूसरी जाति का अधिश्वास, 
यदि बिलकुल दूर न होथे, तो बहुत कुछ अ शा में दुर हो जायगा। 


 इसो प्रकार की दलीले उस समय दी गई' थीं, जब लखनऊ 


वाला पैक्ट बना था । परन्तु गत १५ साल के अनुभव ने उन सब 
ग्राशाओं पर पानी फेर दिय। है, जो उस समय की गई थीं। हाल में 
कुछ सालों के बढ़ते हुए साम्प्रदायिक फगड़ों का कारण साम्प्रदायिक 
चुनाव माना जाय अथवा न माना जाय, परन्तु यह द्रुर है कि 
यह चुनाव, जैसी उस्मेद थी, हिन्दू और छुसलमानों के बीच 
अधिक च समभौते के पैदा करने में विफल रहा है। किसी 
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जाति के लिए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, जगहों को स रक्षित 
करना साम्प्रदायिकता को बतलाता है ओर वह साम्प्रदायिक 
चुनाव से अलग नहीं है । 

.. बहु-धंज्यक जाति के लिए संरक्षण--बह-संख्यक 
जातियों के लिए जगहाँ के संरक्षण के दिखार का सब प्रकार 
से विरोध किया जाता है। यह प्रश्न केवल पंजाब और बंगाल 
के संबंध में, उठता है जहां पर मुसलमानों की तादाद और 


जातियाँ की संख्या से कुछ थोड़ी सी ज्यादा है। यह प्रश्न 


किसी और प्रान्त की बहु-संख्यक जाति ने नहीं उठाया है । 


इसलिए, इस सम्बन्ध में हमें केवल पंजाब और बंगालही | 


के बारे में विचार करना है। 

हमको यह ख्याल कर लेना चाहिए कि हिन्दुस्तान के 
सब सूबों में पंजाब और बंगाल के सूचे इस बात में सब से 
अधिक भाग्यशाली हैं कि इनमें आबादी इस तरह की है कि 
एक जाति का दूसरी जाति पर प्रभुता जमाने या उसको कष्ट 


देने तथा उसकी उन्नति को रोकने का मौक़ा नहीं है। यद्यपि 


. पक जाति 'इन दोनों प्रान्तों में बहु-संख्या में है, परन्तु दूसरी 
जातियां अपने हितों की रक्षा करने और अत्याचार के रोकने 
के लिए काफी मज़बूत हैं। 

बहु-संखयक जाति के लिए जगहों के सुरक्षित करना 
सिद्धांत के विरुद्ध है । यह बहु-सख्यक तथा लघु-सख्यक 
दोनों ही जातियें| की उन्नति के लिए बाधक है और राष्ट्रीय उन्नति 
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के लिए भी विज्नकारी है ।हम यह अज्ुभव करते हैं कि यह 


खास तौर से बहु-स ख्यक जाति के लिए हानिकारक है । क्योकि 
इसके कारण उसको अपनी थ्विति कायम रखने के लिए व्यच- 
स्थापिका सभा की व्यवस्था पर ही निर्भर होना पड़ता है, न कि 
अपनी निजो ताकत पर | जगहों के स रक्षण के पाने पर ऐसी 
जाति का आत्म-विश्वास जाता रहता हैऔर वह अपने उन 
गुर्णों को भी खो बैठती है, जो एक जाति के बनने के लिए सहा 
यक होते हैं, और जो उसकी कायकारिणी शक्ति को बढ़ाते हैं। 
जब कि स ख्यानुसार-चुनाव नहीं होता है, तब साधारणतः 


पक बहु-स ख्यक जाति अपनो जन-सख्या के मुकाबले में 


अधिक जगदों पर काबू कर लेती है। यह उस समय अवश्य 
होता है, जब बहु-स र्यक जाति एक अथवा अधिक हल्‍कों में 
प्रभावशाली रूप में फैली हुई होती हे। बस इस भय के 
कारण कि पक बहु-स ख्यक जाति भ्रपनी ज़न-स ख्था के सुक़ाबल्ने 
में अधिक जगह ले लेती है और पेसा करने से वह लघु-स ख्यक 


जाति की जगहों के छीन लेती है, लघु-स ख्यक जाति के हितों 
की रक्षा का सवाल उपस्थित हो जाता है। 


बहु-स ख्यक जाति के लिए जगहों का स रक्षण अथवा जगहों 
का और किसी प्रकार का सरक्षण एक सच्चे प्रतिनिधि-तथा 
उत्तरदायी राज के उपयुक्त नहीं है। यह स'रक्षण वोटर के 
मनमाने चुनाव में बाधक होता है । इसके अलावा यह उन दलों 
के रास्ते में भी अवश्य रुकाचट डालता है, जो अधिक स्वाभा- 








््ड््ड डक सफर कक 
लक कक २; |. (कप कील ले >ताबकर 
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बिक हैं, और व्यवश्वापिका सभा के मंतर और बाहर हैं तथा 
यह साम्प्रदायिकता को भी बढ़ाता है। हर कोई साम्प्रदायिक 
भाव पर खेद प्रकट करता है और इस पर राजनीतिक सभा 
द्वारा अमल करने की इच्छा रखता है | परन्तु यह स्पःट है कि 
यह साम्प्रदायिक भाव केवल एकता के विषय में बातचीत करने 
और बेहदी तजवीज्ा सोचने से, जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता 
है, दूर नहीं हो सकता। सास्प्रदायिकता केवल उसी समय 


दूर हो। सकती है, जब कि लोगों का.ध्यान दूसरी बातों की.ओर 


लगाया जाय। जब वे उन मामलों में जो वास्तव में उनके देनिक 
जीवन से सम्बन्ध रखते हैं, रुचि लेने लगे, न कि वे उन ख्याली 
भयों के बारे में सोचने लगे, जो .सिमाज़ के बनावटी विभाग के 
कारण पैदा होते हैं। इसलिए, हमको लोगों में इस नयी किस्म 
की रुचि को पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें 
इस रुचि की वृद्धि के मार्ग में. रुकावट न डालनां चाहिए । 


. इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहु-स ख्यक जाति का श्रपने लिए 


जगहों को सुरक्षित करना ऐसी ही एक रुकावट हैं । 
संरक्षण के तरीके --उन तरीकों की, जिनके द्वारा 
एक बहु-स ख्यक जांति, के लिए जगह सुरक्षित की जाती है, 


जांच करने से यह ज़ाहिर होगा कि इनसे प्रतिनिधि:राज्य ही 


का निषेध नहीं होता है, किन्तु ये उस सिद्धांत का, जिस पर 


: उत्तरदायी राज स्थापित होता है, विरोध करता है । 


मोंटेग-चेस्सफोड तरीका-इनमें से एक तरीका 
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मद्रास में और बंबई के कुछ हिस्सों में जहां पर श्र-त्राह्मणों की 
बहु-प ख्या है, उनके लिए कुछ जगहों के सुरक्षित करने में इस्ते- 
माल में लाया गया है। इस बहु-स ख्यक जाति ने, जो मद्रास 
प्रान्त में £६ फ्री सदो है, साउथ-ब्यूरो कमेटी की शिफ्रारिस 
के कारण मद्रास-सरकार के अपने लिए ६८ जगह में से 
२८ जगह खुरक्षित करने के लिए मजबूर कर दिया हे। 
इस जाति ने ये जगह लघु-छंव्यक ब्रा हणों से, जो मद्रास में 
सब मिला कर २॥ फ्री सद्री से अधिक नहीं हैं, खुरक्षित 
रहने के लिए, सुरक्षित को हें। जिस प्रकोर यह सरक्षण 
किया गया है, वह यह है-- दो पेसे हल्के बनाये गये 
है, जिनमें केवल अ-आाह्मण है! हैं और जिनमें हर एक से एक 
मेम्बर लिया जाता है और बाक़ी पच्चीस हल्के ऐसे बनाये 
गये है, जिनमें से तीन या तीन से अधिक मेम्बर चने जाते है, 
जिनमें मद्रास शहर से दो अ-बआाह्यण ओर शेष २४ हल्‍्कों में 
प्रत्येक से एक श्र-त्राह्षण का होना आवश्यक है। इस सम्बंध में 
निन्‍म लिखित नियम बनाया गया है--- 

८“ जब कि वोटों का गिनना समाष्त हो जाय, तब रिटनिंग अफसर 
उस उस्मेदवार या उन उम्मेदवारों के बारे में जिस या जिल के नाम सब 
: से जरयादा वोट पड़े हैं, शीघ्र ही यह सुनावेगा कि फ़छां उम्मेदवार घुना 
गया या चुने गये हैं। लेकिन इसके साथ शत यह है कि अगर एक या 
एक से ज़्यादा जगह सुरक्षित हैं, तो रिटर्नि ग अफसर अ्र-ब्राम्हण उम्मेदवार 
या उम्मेदवारों के बारे में या जिनके नाम सब से ज़्यादा वोट 


के द 














पडी हैं, यह सुनावेगा कि फ़ुछां उम्मेदवार खुना गया या चुने गये 
४ है ! ह 


ै हैं ।!! 


इस नियम के उदाहरण के लिए मद्रास शहर को लं,जिए। 


थहां सम्मिलित चुनाव में छः जगहों में से दो आ-आह्मणों के 
लि खुप्ज्ित हैं। करपना करो कि किसी अ-ब्राह्रण को इतनी 
बोर नहीं मिली, जिससे वह उन पहिले छः उस्मेदवारों में 
ञ्रा ज्ञाय, जिनको खब से ज़्यादा ' वोट मिली हैं, और जिन 
 अ्-आ्राहयण उम्मेदवारों को वोट मिली भी हैं, तोवे सब से कम हे । 
उपसोक्त नियम इस संबंध में यह कहता है कि इस हालत में 
भी दो अजाहाण को चुन लिया जायगा और जो अ-ाह्यणों से 
इतर जाति के उम्मेदवार बोटों के लिहाज से पांचवें और छूटे 
नम्बर पर होंगे, उनका नाम निकाल दिया जायगा। श्स प्रकार 
श्र-त्राह्मणों के संबंध में वोटरों की राय को कोई इज्जत नहीं 
है, यथपि उन्हीं की जगति वाले ही उनके विरुद्ध वोट क्यो न 
दें। अब प्रश्न यह है कि ऐसो हालत में ये दो अ-आह्यण जनता 
के प्रतिनिधि कदला सकते हैं? यह स्पष्ट है कि ये नतो स्॑- 
साधारण वोटरों हो के प्रतिनिधि हैं. ओर न ये अपनी 
बहु-संख्यक जाति अ-्राह्मण ही के । ये तो केवल उस 
नियम के अजुकूल, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, है प्रति- 
निधि बन बैठे हैं । यह बड़ी खुशी की बात है कि 
मद्रास में जो अ-बआाहाणों के भय थे, वे निमूल साबित 


हा रहे है! और हमें यह सूचना मिली हे कि कभी पेसा 
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ँ 


मौका आकर नहीं पड़ा है, जब कि उपरोक्त नियम पर अमल 
किया गया हे। । 

६८ सेम्बरों में से २८ मेम्बरों का इस प्रकार से चुना जाना 
एक बहुत बुरी बात है । परन्तु जब बहु-संख्टक मैःबर इस प्रकार 
चुने जाते हैं ओर उनमें से मंत्री चुने जाने हैं, तब प्रतिनिधि: 
राज्य एक ढकोसला बन जाता हे। क्‍ 

सिंध-पे £ लरोका--बहु-सं अपक और लघु-स'रुूषक 
जातियों के लिए जगहें के खुरक्षित करने का एक ओर तरीका 


 सिंब-मैक्ट के समर्थकों ने तजवीज़ किया है। यह तरीका इस 
. पैक्ट की पांचवीं धारा में इस प्रकार दिया हुआ हे-- 


५ सम्मिलित चुनाव की प्रथा को वास्तव में प्रभावशाली बनाने के 
लिए प्रत्येक हल्के के लिए एक सम्मिलित वोटरों की फ्रेंहरिस्त होनी 
चाहिए और मुस्छिम ओर अ-सुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव अलग 
झलग होना चाहिए, परन्तु एक ही दिन, ताकि मुस्लिम और अ-मुस्लिम 
दोनों प्रकार के वोटरों को दोनों चुनावों में एक साथ श्रम अलग चोट 
देने का अधिकार ओर अवस! प्ाष्त हावे । इस प्रकार, मेग्बर समस्त हल्के 


. की शोर से चुने जायंगे, .न कि श्रपनो श्रपनी जातियों के वोटरों ही की 


. तरफ से ।”! 


.. इस तरोके, की सिक' खूबी यह हे कि “इस प्रकार जो मैम्बर 
चुने जाएँगे, वे पूरे हलके की ओर से चुने जायेगे, न,कि अपनो 
अपनी जातियों के वोटरों की ओर से ।” अकेले चनाव ही 


१” । 
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में एक हटके के सब वोटरों को-मुस्लिम और अ-मुस्लिम को वोट 
देने का अधिकार और अवसर प्राप्त हो जायगा। इसलिए, 
अलग अलग चुनाव को कोई आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त 
धारा का मतलब यह मालम होता है कि हिन्दू और मुसल- 
मान उम्मेदवारों में संघर्ष न होने पावे ओर उनके लिए उनकी 
. संख्यानुसार जगह खुरक्षित कर दी जाय॑ं। इसके श्लावा 
इस प्रकार का संघर्ष एक वोटर को अपनी मर्जी के मुताबिक 
चलने के लिए आवश्यक है। यह तरीका एक हिन्दू घोटर को 
यह अवसर नहीं देता है कि वह अपनी जाति के उस्मेदवार के 
आ्रागे एक मुस्लिम उम्मेदवार को वोट दे और एक मुस्लिम 
धोटर अपनी जाति के उम्मेदवार के आगे एक हिन्दू उम्मेदवार 
को बोट दे । 

यह साफ जाहिर है कि जो नतीजा दो अलग बक्सों में 
दोनों जातियों के [अलग अलग उस्मेदवारों के लिए पर्च 
डालने से होगा, वह उस नतीजे से भिन्न होगा जब कि पच 
एक बकस में दोनों जातियों के उम्मेदवारों के लिए साथ ही 
साथ डाले जाएंगे । ओर यह भो ज़ाहिर है कि पृथक चुनाव में 
'बहु-संख्यक जाति के लिए इस बात के लिए भी हमेशा बहुत 


बडा मौका रहेगा कि वह अपनो सब वोटों को इकट्ठा कर के 


लघु-संज्यक जाति में से भी अपने प्रतिनिधियं! को चुन 
सकेगी । 


दीनों तरीके असंतोष-जनक हें--इस प्रकार यहद्द 


कै 











है. 
8 ( <८| ) 
मालम हो गया होगा कि उपरोक्त दोनो तरीकों से संतोष-जनक 
फल प्राप्त होने को सम्भावना नहीं हे | शेष तीसरा तरीका, जिसके 
अलावा हमारी जानकारी में ओर कोई तरीका नहीं हे, 
अलग साम्प्रदयिक चुनाव का तरीका है। इसके बारे में हम 
पहिले ही विचार कर चुके हैं | साम्प्रदायिक चुनाव के अलग 
करने के मानी ये होते हैं कि प्रत्येक जाति को चुनाव के समय 
न्‍्यूनाधिक एक दूसरे का श्राश्चित बनाकर साम्प्रदायिक एकता 
को बढ़ाया जाय | परन्तु सम्मिलित चुनाव में बहु-संख्यक 
जाति के लिए जगहों को सुरक्षित करने से साम्प्रदायिक एकता 
के भाव में बहुत कमी आ जायगी । क्योंकि बहु-संब्यक जाति. 
को यह विश्वास हो जायगा कि हमारे मैम्बर हर हालत में 
अन्य जातियों को सहायता के बिनारर्भ चुन लिये जायंगे । इसमें 
कोई संदेह नही कि इस प्रकोर के चुनाव में दोनों जातियों के 
उस्मेदवारों को व्यक्तिगत रूप से श्रपने प्रतिद्वन्द्ियों के विरुद्ध 
दूसरी जातियों के लोगों से वोट के लिए कहने से कुछ फायदा 
'. हो जायगा। परन्तु शायद यह फायदा उस समय, जिस समय 
घोर साम्प्रदायिक मन-मुदाव होगा, न उठाया जा सकेगा। 
एक समय में, जगहाँ के संरक्षण के लिए जिद करना और 
पूण उत्तरदायी राज़ के लिए भांग उपस्थित करना श्रभुचित 
मालम होता है । उत्तरदायी राज से मतलब उस राज से है) 
जिसमें कार्य कारिणी सभा व्यवस्थापिका सभा के प्रति ओर 
व्यचस्थापिका सभा निर्वाचकों (वोटरों) के प्रति उत्तरदायी हो । 
यदि कार्य-कारिणी के मेम्बर बहु-स ख्यक जाति में से जगहों के 
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हे 
। 
' 
। 








हे 

(४ 

का । ;॒ 
४ । 
$ $ «६8: | 
पं 2४ *, >काक लता 7क+-, ५0, 22/40४०३ आह किट ीवाककककवी खिगी टक 72क्‍ट 77227 77कटटन० हित सो लव (4मममा 8... हवा रक+450,,५ ,.04$ ३ फल पाकर >राकाममील पी अधलट सिम 9 2 8/नरकल० ना 7233 दअकसक्रामाक्रतकानताकाकामेकमाकााक ५ ; 
4 00७ दि आओ आर | ४७७०० ०४७७० ०7:52, ० आशा कि ५ बल 4काकरर! कप आधी लक शान 2 2४७ अल रे 


| 





| 
५ ) ॥. 











( <४ ) 
स रक्षण के कारण चुन लिए गए हैं, न कि वोटरों की मर्जी के 
छुताबिक, तो न तो वहां घबोटरों का सच्चा प्रतिनिधित्व है और 
न उत्तरदायों राज़ को कोई बुनियाद । बहु-स'ख्यक जाति के लिए 
जगहों के सुरक्षित होजाने से वह जाति कानूनन वोटरों की मर्जी 
के बिना वेश पर राज!|करने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। यह 
तरीका राज को सर्वप्रिय बनाने का सवंथा विरोधी है। इससे 


लघु-स ख्यक जातियां एक जगह बंध ज्ञांयगी और वे तनिक भी 


उससे न निकल सकेगी । 


चुनाव के दोष मारे उपरोक्त बिचारों का आधार 
साधारणतः वे सिद्धांत हैं, जो प्रतिनिधि-राज से सम्बन्ध रखते 


हैं। यह हम जोनते हैं. कि वे सिद्धांत कार्यरूप में आने से _ 
अपूर्ण रह जाते हैं । इसलिए, प्रजातंत्र-राज के विरुद्ध कुछ _ 


लोगों ने बड़ी गम्भीर आपक्तियां उठाई हैं । हम इस कमेटी में 
तत्‌ संबन्धी विचारों में नहीं घुस सकते | इसलिए, हम अपने 


राजनोतिक विकाश के इस दर्ज पर उन सिद्धान्तों को रुवीकार , 


करेंगे, जो संसार की बहुत सी समुन्नत जातियों के चुनाव में काम 
में आते हैं । हम यह भी जानते हैं कि चुन/व को जिस प्रथा 
की हमने शिफरारिस की है, उससे बहु-संख्यक जाति को पञ्जुता 


स्थापित नहीं हो सकतो । जैसे इगलेंड के पिछले चुनाव में 


हुआ था, जिसमें मैग्बरों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी, 
जिनको लघु-संख्यक वोटरों ह्वी ने चुना था। हमारे झुयाल से 
इसका यह मतलब था कि एक तो भत्येक जात के लिए चुनाव 


रै 









॥ 
॒ 
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का एकसा अधिकार न था, दूसरे उन उम्सेदवारों को बोर्टे दी 
गई, जिनको वोटों की आवश्यकता थी। इस सब का इलाज़ 
संख्यावुसार-चुनाव है। इसका अनेक कारणों से, जिनका 
जिक्र हमने पहिले ही कर दिया है, इस समय, अपने देश के 
लिए शिफारिस करने से हमने परहंज़ा किया है । 





यथाथ खसबत--हमने अब तक बहु-संल्यक जातियों के 


लिए जगहों के स रक्षण के प्रश्न पर सिद्ध न्‍तों को लेकर हो विचार 
किया हे । परन्तु इस संरक्षण के खिलाफ जो सबसे मज़बूत 
दलील हैं, वे यथार्थ वाक़ात हैं । परिशिष्ट के नम्बर(अ)ओऔर (ब) 
भागों में जो हिन्दसे दिये हुए हैं, उनके लिए हम पं० जवाहर- 
खाल नेहरू के बड़े ऋणी हैं । उन्होंने इनका बड़ी मेहनत के साथ 
पंजाब और बंगाल की, सिर्फ, जिनमें मुसलमान लोग बहु- 
सख्या में हैं, गत जन-स ख्या सबन्धी रिपोर्टों से तैयार किया 
है। ये दिन्दसे निश्चय रूप से यह प्रकट करते हैं कि इन दोनों 
भांतों में मुसलमानों के लिए भय करने का कोई कारण नहीं 
है और न इस बात ही के लिए कोई कारण है कि उनको अपने 
बहु-स ख्यक होने से कोई श्रोर सहायता मिल जायगी | मुसल- 
मानों की तरफ्‌ से दलील यह दी जाती है कि हम काफ़ी 
तादाद में अपने प्रतिनिधि न चुन सकेंगे और हमारी जो थोड़ी 
सी बहु-स रूपा है वह सब, हमारे इन सूबों में शिक्षा स'बन्धी 
और आशिक उन्नति में पिछे होने के कारण, बराबर हो 
जायगी । इस दलील का आधार इन दोनों प्रान्तों की | 








.. ( ४६ ) 
सम्पूर्ण आबादी पर है। इस दलोल का सब ज्ञोर उस समय 
खतम है! जाता है, जब हम विस्तार-पूर्वंक उन हिन्दसों को,जांच 
करते हैं जे इनकी कमिश्नरी और जिलों से स'बन्ध रखते हैं। 

पंजाब और बंगाल प्रातों की आबादी के हिन्दसों से यह 
जाहिर होता है कि मुसलमानों को वास्तव में बिना जगहों के 
स रक्षण के सम्मलित चुनाव से न डरना चाहिए । इस रिपोर्ट 
के परशिष्ट भाग में जे हिन्द से दिये हुए है! उनसे यह साफ़ 
जाहिर होता है कि पंजाब और ब'गाल की आबादी इस. प्रकार 
की है कि इन सूबों के बहुत से हिस्सों की मुख्लिम आबादी, 
जब हम तमाम सूबे की आबादी को लेते है, तब उसके मुकाबले 
में कहीं ज़्यादा मातम होती है। हम यद्द देखते है कि इस 
प्रांतों में भिन्न भिन्न जातियों के लिए जगहां के सरक्षणके 


स्वाभाविक क्षेत्र है', जे अ्रस्वाभाविक सरक्षण की अपेक्षा. 


प्रत्येक जाति के प्रतिनिधियों के निश्चित करने के लिए काफी 
सबूत हैं । 

पंजाब--इस प्रकार पंजाब में उत्तर-पश्चिम में मुसलमानों 
की बस्ती हैं, जहां पर मुसलमान लोग श्रति बहु-स ख्या में 
है' ओर जहां पर कोई दूसरी जाति का वश नहीं चल सकता 
इस सूत्र के दक्षिण में एक छोटा सा हिन्दुओं का क्षेत्र है, 
जहां पर हिन्दू और सिक्‍ख ऐसे ही मजबूत है जैसे कि उत्तर ओर 
पश्चिम में मुसलप्नान | इन दोनों हिन्दू और मुख्लिम फि्रिकों के 
बीच में एक तीसरा क्षत्र है। यहां पर भी मुसलमान बहु-स ख्या में . 
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हैं परन्तु अति बहु-स ख्या मे नहीं। इससे हम यह निश्चय 
करते है' कि मुसलमान लोग अपने ख़ास छोलों ही से सूबे की ७७ 
फोसदी जगहों को जीत सकते है' ओर हिन्दू ओर सिक्ख 
अपने क्ष त्र से करीब ३० फीसदी जगहें को। शेष २३ फीसदी 
जगह या तो उस क्षेत्र में हैं, जहां पर मुसलमानों की 
अधिक संख्या है या उन जिलों में है', जहां पर मुसलमान 
बाकी सब जातियों को मिला कर सबसे ज़्यादा है | इन सब 
बातों के होते हुए, हम यह ख्याल नहों कर सकते कि मुसल- 
मानें को इस क्षेत्र मे इतनी जगह न मिलेंगी, जिससे पंजाब 
 ब्यवस्थापिका सभा में उनकी बहु-स'ख्या हो जाय । 

हमने पंजाब के प्रत्येक जिले की आबादी के हिन्द्सों पर 
परिशिष्ट के नम्बर (5प्र)में विस्तार-पूर्थंक विचार किया है। हम 
उनमें से कुछ हिन्द्सों को यहां देते हैं । पंजाब के उस भाग 
की आबादी, जो त्रिटिश राज में है, सन्‌ १५६२१ ई० की जन- 
संख्या की रिपोर्ट में निन्न लिखित रूप में दी हुई हे-- 


मुसलमान" ११,४४४,३२१ ५५.३ फी सदी 
हिन्दू ४ ००१" एु७६,२६०*।*' “३१.८ ,, ,, 
सिक्‍ख - ९०० ००२,२६४,२०७०“ “११.१ ,, ,, 
अन्य लोग (दूसरे 
ख़ास तोर से ईसाई'“'३६७,२३६' “१.८ ,, » 
मीजान. २०,द८०,०२७''**'**“ १०० फी सदी 


... पंजाब में सब मिला कर २६ ज़िले हैं। हमने इन सब को 
खार क्षेत्रों में इस प्रकार बांटा है-- 

६ 

ए हू 
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(१) पंद्रह वे जिले, जिनमें मुसलमान जाति बहु-संख्या में 
है'। इनमें से एक ज़िले में ये करीब &१ फी सदी हे, नौ 
जिलों में ०० और ६० फो सदी के बीच में हे, दो ज़िला में ये 
७१ फी सदी या इससे अधिक फी सदी हैं' ओर शेष तीन 
. जिला में ये कमशः ६३.३, ११.६ और ६०.७ फी सदी है' । हमने 
आख़िरी तीन जिलों को इस क्षेत्र में इसलिए जोड़ दिया है 
कि यद्यपि इनमें और अपने पड़ोसी जिलों की अपेक्षा मुसल- 
मान लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं हे, परन्तु इन ज़िलों की 
आबादी इनके हिन्दू और सिक्‍खों की सम्मिलित आबादी 
से कहीं ज़्यादा है।उदाहरणाथं शेख़ पुरा में मुसलमान ६३.३. 
फी सदी, हिन्दू १६.० फीसदी और सिक्‍ख १५.६ फीसदी 
हैं। रुयालकोट में मुसलमान ६१.६ फीसदी, हिन्दू १६.५ फीसदी 
ओर सिक्‍्ख ८.० फीसदी हैं । लायलपुर में मुललमान ६०.७ 
फीसदी हिन्दू १८.१ फीसदी और सिक्‍्ख १६.४ फीसदी है । 

यह याद्‌ रखना चाहिए कि इन ज़िलों में अ-मुस्लिम जाति ._ 
एक हो नहीं है, किन्तु हिन्दू, सिख, ईसाई आदि अनेक हैं। 

अगर हम एक लाख आबादी के पीछे १ मेम्बर रखते हैं, 
 अैसी कि हमने तजवीड़ा किया है, तो हिसाब लगाने से यह 
_ज्ञाहिर होता है कि इस अकेले मुस्लिम-क्षत्र से ६८ मैम्बर 
चुने जाएंगे। इसके मानो थे हैं कि पंजाब की व्यवस्थापिका 
सभा में जितने मेंग्बर हैं, उनके ये ७७'३ फी सदी होगे। 

(२) लाहोर ओर गुरदासपुर के दो ज़िला के बारे में यह 
कहा ज। सकता है।कि यहां पर मुसलमानों की बहु-स ख्या है, यानी 
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यहां पर मुसलमानों की तादाद हिन्दू ओर सिकलों की सरस्मि- 
लित तादाद से ज्यादा है | लाहौर के ज़िले में ये ५७.३फी सदी हैं। 
परन्तु इनकी तादाद इन दोनों जिलों में इतनो नहीं है, जितनी 
पहिले क्षेत्र में है। इन दो ,ज्िलों में से १६॥ अथचा व्यवखा- 
पिका सभा की तादाद के ६.४ फी सदी मेम्बर चुने जञा 
सकते हैं । 

(३) तीन ज़िले ऐसे हैं; जहां पर कोई जाति बहु-स ख्या में 
नहीं है । परन्तु यहां पर भी मुसलभानों का सब से ज़्यादा 
जोर है । इन जिलों से २७। अथवा सब मैम्बरों की तादाद 
के १३३ फी सदी मैम्बर जा सकते हैं । 

(७) नो जिले ऐसे हैं, जहां पर हिन्दू ओर सिक्‍खो की 
अ्रति बहु-सख्या है।इस क्षेत्र से मैम्बरों की संख्या ६१॥ 
अथवा सब मैम्बरों की तादाद के २६७ फीसदी मेंग्बर खने 
जा सकते हैं । क्‍ 

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि मुसलमानों की 8७.३ फीसदी 
.._ जगद्द निश्चित हैं, और इनको ६.४ जगह ओर जीत कर व्यवस्थापिका 
सभा में बहु-संख्या में होने का अच्छा मोका हे । इसके अलावा 
ये लोग तीसरे क्षेत्र को १३ फीसदी जगहों में से भी कुछ जगह 
जीत सकते हैं । इससे यह साऊ जाहिर है कवि इनकी व्यव- 
स्थापिका सभा में अवश्य बहु-संख्या हो जायगी । क्‍ 


बंगाल--बंगाल के हिम्दसे और भो अधिक स्पष्ट हैं | इन 
पर परिशिष्ट के (ब) भाग में विस्तार-पूचंक विचार किया 











( ६० ) 
गया है। हम यहां पर उनको स क्ष प में देते हैं । बंगाल की अबादा 
निम्नांकित हे-- 
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बंगाल प्रांत में भी पंजाब की तरह भिन्न भिन्न ७ क्षेत्र हैं, जो 
निस्नलिखित हे-- 


( १ ) अति बहु-संख्यक मुस्लिम-शेत--इसमें १३ जिले हैं। 


इनमें से व्यवस्थापिका सभा के लिए २८२ मेम्बंर अथवा 


मैम्बरों की सब तादाद के ६० फीसदी मैम्बर चुने जा सकते हैं । 


( २ ) बहु-स ख्यक मुस्लिम-शेत्र--इसमें दो जिले हैं। 
इनम से २३ मेम्बर अथवा सब मेम्बरों की तादाद के ४० फीसदी 
मेम्बर चने जा सकते 

( ३ ) बहु-स ख्यक हिन्दू-शेज--इसमे चार जिले हैं । जिनमें 
से ४२ मैम्बर या सब मैम्बरों की तादाद के ६० फीसदी मैम्बर 
चुने जा सकते हैं । 

( ४ ) अति बहु-स ख्यक हिन्दु-श्षेत्र--इसमें ६ जिले हैं। 
इनमें से ११८ मेम्बर अथवा सब मैम्बरों की तादाद के २५० 
फीसदी मे म्बर चने जा सकते 

बंगाल में केवल अति बहु-सख्यक मुस्लिम-द्षेत्र ही से 


श्ै 
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यदि बहु-स रूयक मुस्लिम-शेत्र को सम्मिलित न किया जाय, 
तो व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों की ६० फी सदी जगह 
निश्चित हैं । लघु-स ख्यक हिन्दू-जाति, यद्यपि बहुत बड़ी तादाद 
में हे, परन्तु जगहों के बिना स रक्षण किये हुए साव जनिक 
चुनाव में, यह बहुत सम्भव कि वह अपने कम मैम्बर भेज सकेगी । 


बंगाल के डिस्ट्रिक्टबोड के चुनाव--डिस्ट्वटबो् 
के पिछले चुनाव के हिन्द्से परिशिष्ट के (ब) भाग में बहुत अच्छी 
तरह दिये हुए है। डिस्टिक्टबो्डों के लिए हिन्दू और सुसल- 
मानों का सम्मिलित चुनाव होता है। परन्तु च.कि वोट देने का 
अधिकार हैसियत या टैक्स पर निर्मर है, इसलिए हिन्दू और 
मुसलमान वोटर की संख्या में वह अजुपात नहीं गयहता, जो 
उनकी वास्तविक स ख्या में है। हमारा यह ख्याल है कि मुसल- 
मानों में वोटरों की स ख्या, जो हिन्दुओं की अपेक्षा माली हालत 
में कम हैं, उनके उन वोटरों की स ख्या से; जो उस समय होती 
अजब कि हर बालिग स्त्री-पुरुष को वोट देने का अधिकार होता, 
बहुत कम है । परन्तु फिर भी हम यह देखते हैं कि वे 
 मैमनसिंह, चट्गांव और जैसोर के ' तीन ज़िलो' में 
दिन्दुओं से बाज़ी मार ले गये हैं। परन्तु पहिले दो जिलों में 
पक भी हिन्दू नहीं चुना गया, यद्यपि हिन्दुओं की संख्या २४ फी 
सदी है और तीसरे जिले में केवल एक हिन्दू चुना गया है, यद्यपि 
वहां पर ३८'२फी सदी हिन्दू हैं । इसके ख़िलाफ़ हम देखते हैं कि 
जद्दां पर मुसलमानों की स रूपा केवल ३ या ४ फी सदी है, वहां पर वे 


ढ 








( ६५ ) 
अपने १ से ३ प्रतिनिधियों के डिस्ट्रिक्टबोर्ड के लिए चुन सके 
हैं। उन जगहीा के उदाहरण भी बड़े रोबक हैं, जहां पर हिन्दू 
और मुसलमान बटाबर बराबर स'ख्या में हैं। हमारा मतलब 
खुलना और दीनाजपुर के ज़िलों से है। ख़ुलना ज़िले में 
हिन्दुओं की स ख्या ५०फु सदी है। ऐ यहां ११५ जगह जीत लेगपे और 
मुसलमान लोग, जिनकी स झ्या ४६.८फी सद्दी है सिफ़ ५ जगह 
जीत सके। दानाजपुर जिले में मुसलमान ४६ फ़ी सदी है' । यहां 
पर उन्हेने १४ जगही पर काबू किया और हिन्दू लोग ज्ञो ४४ 
फी सदो है”! केघल ४ जगहे पर हो काबू कर सके। जब 
: तक दोनों जातियों के वोठरों की ठीक 'संख्या नहीं मालूम 
है, तब तक जो इन दोनों की पूरो सल्‍्या है, उससे 


काम नहीं चल सकता। परन्तु हम यह निसन्‍्देह रुप... 


से कह सकते है कि बंगाल में मुसलमानों को 
अ्र-मुसलमानों के मुक़ाबिले स'रक्षा की आ्रावश्यकता नहीं है। 
जैसोर ज़िले का मामला ख़ास तौर से रोचक मामला है। जब 
.. तक बहु-सव्यक मुस्लिम-जाति ने डिस्ट्क्टबोर्ड के चुनाव में 
अधिक रुचि प्रकट नहीं की, तब तक लघु-संल्यक हिन्दू-जाति 
वहां पर बाजी मारती रहो । परन्तु जब मुसलमान लोग काम 
करने के लिए खड़े हो गये, तब उन्होंने हिन्दुओं को निकाल ही 
नहीं दिया, किन्तु पहिलो ही बार में एक मुसलमान मैम्बर डिस्टि, 
क्टबोर्ड का चेयरमैन हो गया और दूसरा वाइस चेयरमैन । 
दोनों शेए्यर बंगाल की प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य भी 


हैं (हमको यह सूचना दी गई है कि बंगाल के डिघ्टिक्टबोर्डो' के 


है 
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पिछले चुनाव ने हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंह। जातियों को 
अंखें खोल दी हैं और अब मुसलप्रानों का विचार सम्मिलित 
चुनाव ही की ओर हो रहा है। यह साम्प्रदायिक शत्रुता को एक 
दुःख-जनक घटना है जिसपें पड़ कर लोग यथार्थ बात को 
नहीं देखते ओर अपने सर्वोत्तम हितों के विदद्ध भी काम 

. करने को तैयार हो जाते हैं । हम उन लोगों से जो घोषणा- 
पत्रों और प्रार्थना-पत्रों के ठारा पंजाब ओर बंगाल के लिए 
साम्प्रदायिक चुनाव के पक्ष में विचार कर रहे हैं, यह शिफारिस 
करते हैं कि थे ध्यान-पूर्वक परिशिष्ट के (अ ), (ब ) ओर, 
.( स॒ ) इन तीनों भागों को अचश्य पढ़ जाय॑ । 


माली झौर शिक्षा संबंधी हेसियतें--इसलिए, 
हिन्द्सों के अध्ययन करने के बाद हमारा यह कहना है कि 
पंजाब और बंगाल में मुसलमानों का भय ब्रिलकुल कूठा हे। 
मुसलमानों का भय हिन्दू और सिक्‍खों की अपने से अधिक 
_ अच्छी माली और शिक्षा संबंधी देसियतों पर निर्भर है। हम 
. यह देख चुके हैं कि हिन्दुओं की श्रच्छी हैसियत बंगाल के 
डिस्ट्विटयोर्ड के चुनाव में कारगर नहीं हुई और हमें यह 
विश्वास है कि बंगाल की व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों क्‍ 
की इससे भी अधिक जीत रही होगी। परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि मुसलमान लोग शिक्षा और घन में, ख़ास तोर से 
बंगाल में, दूसरी जातियों के मुक़ाबिले, पिछड़े हुए हैं। और 
. इसमें भी कोई शका नहीं है कि श्राज कल के राज में घनका 
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बल बहा है। यह वास्तव में इतना बड़ा है कि इसके होते 
हुए चनाव में लड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती | क्योंकि यह 
अन्दर हो ऑन्द्र जीत के सब सामान इकट्ठा कर देता हे । 
जगहों का सुरक्षित होना, साम्प्रदायिक चुनाव का होना या 
किसी और क़िस्म का चुनाव इसके बल को नहीं घटा सकता । 
जब तक लोग साम्प्रदायिकता का ख्याल करेंगे और उसी 
. भाव में काम करंगे, तब तक वे वास्तविक समस्या का मुका- 
बिला न कर सकेंगे श्रोर यदि वे इसका मुक़ाबिला न कर 
सकेंगे, तो इसको हल भी न कर सक गे । 


हमारा यहां पर यह काम नहीं है कि हम समाज के एक... 
नये संगठन को उपस्थित करें, जिसमें आर्थिक बल कुछ थोड़े... | 
से आदमियों के हाथ में न रहने पावे | हम यह मानते हैं कि... 
साम्प्रदायिक संगठनों की भी, जो अपनो अपनी जाति के लिए बल- 
प्रयोग कर के भी,विशेष अधिकार मांग रहे हैं, यह इच्छा नहीं है कि 
वर्तमान सामाजिक संगठन पर कोई श्राघात-प्रधात किया जाय । 
अगर यह बात मान ली जाती है, तो जो कुछ इस सम्बन्ध में 
किया जा सकता है, वह यह है कि शिक्षा संबन्धी और आर्थिक 
उन्नति में जो रुकावर्ट हैं, उनको दूर करने के लिए साधन ग्रहण 
किये जायं, ख़ास तौर से पिछड़ी हुई जातियों के लिए । 


... स्वतन्त्र-भारत में दलबन्दी-दमें यह निश्चय है कि 
जब हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो जायगा और जब अपने प्रश्नों काहल 
. बिना किसी विदेशी हुकूमत के दखल करने लगेंगा, तब हिन्दुस्तानी 
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लोग अपने मुख्य प्रश्नों की ओर ध्यान देगे। अब प्रएन यह है 
कि उन समस्याओं में से, जिनके ऊपर भावी व्यवस्थापिका 
सभा का विचार करना सम्भव है, क्रितनी ऐसी समस्याए' 
होंगी, जो साम्प्रदायिक होगी । यह सम्भव है कि साम्प्रदायिक 
प्रश्न ज़ब तब उठ खड़े हों। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि 
इनमें से बहुत से पभश्न संकीर्ण रूप में साम्प्रदायिक न हागे। 
इसका नतीजा यह होगा कि देश में और व्यवस्थापिका सभा 
में बिवकुल दूसरे ही आधारों पर--हमारा ख्याल है ख़ास 
तौर से आर्थिक आवार पर--दुलबंदियाँ होंगो । तब हम 
हिन्दू, मुसलमान ओर सिकखों को एक दल में साथ साथ काम 
करते हुए और एक दूसरे दल का, जिसमे भी हिन्दू, मुसलमान 
आऔर सिक्‍ख होगे, विरोध करते हुए देखे गे | ये बातें अवश्य 
होनो हैं, यदि हमको स्वतन्त्रता मिलजाय |... 


लघु-संखयक हिन्दू ओर सिक्‍्ख --जगहों के|संरक्षण के 
विषय में यदि हिन्दू-दष्टि से देखा जाय, तो हम यह कह सकते 
हैं कि पंजाब और बंगाल में बहु-संख्यक मुस्लिम-जाति का 
जगहों का स'रक्षण, वास्तव में, हिन्दुओं तथा सित्र्नों के लिए 
भी अपने अ्र-स रक्षण की अपेक्षा अधिक हितकर होगा जैसा कि 
हमने ऊपर हिन्दसों को दिखला कर बतलाया है ।इन हिन्दसों से 
यह विदित होता है कि पंजाब और बंगाल में मुसलमानें की स ख्या 
इतनी अधिक हे कि वे निश्चय रूप से सम्मिलित चुनाव में 
बिना सरक्षण के अपनी जन-सख्या के मुक़ाबिले ज्यादा 








( ६८ ) 
अस्वीकार किया जावे ओर जन-स झया के आवार पर जगहाँ 
के सरक्षण के विषय में सब दलों में, जे इस मसले से 
सम्बन्ध रखते हो, समझभोता हो जावे । इस कमेटी के 
मैम्बरों में केबल ऐसा समझकोता ही नहीं हुआ है, किन्तु 
उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रस्ताव के पहिले 'भाग में जगहों 
के संरक्षण का सर्व सम्मति से विरोध भी किया है। यह 
कभी सम्भव माल॒म नहीं होता है कि प्रस्ताव के दूसरे 


भाग में जो समझौता दिया हुआ है वह स्ंदल सम्मेलन में 
मान लिए जायगा । परन्तु यदि संयोग से ऐेसा समझौता हो 
जाय, तो उस पर वे सब चलने के लिए वाध्य हो जाए गे, जो 
इसको मानेंगे, और पेसी हालत में प्रस्ताव का दूसरा भाग यह 
शर्त लगाता है कि जगहों का संरक्षण दस साल से ज्यादा न 
चलना चाहिये | हमने जिस बात का विरोध किया है, उसके 
बारे में यह न समभना चाहिये कि हम उसको शिफ़ारिस 
करते हैं। परन्तु हम दलों और जातियों कीसमझौते की कीमत. 
को चाहे वह सिद्धांततः ही क्‍यों न गलत हो, मानते हैं। और 
यदि ऐसा समभौता हमारे विरोध करने पर भी पास हो जाय, 
तो हम सिवाय इसके कि उसके अमल को महदूद्‌ करें और कुछ 
इससे ज़्यादा न कुछ कर सकेंगे । बस हमने जो कुछ किया है, वह 
यही है | छुसलमान ओर सिक्‍्खों के अपनो जन-संख्या के मुका- 
बिले अधिक तादाद में मैम्बर होने'के विषय में हमारा यह कहना 
काफ़ी है कि ऊपर जो हमने विचार प्रकट किये हैं, उन के अनुसार 
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किसी जाति के लिए भी, चाहे वह कितनी ही महत्वपूर्ण क्‍यों 
न हो, ऐसा काई अधिकार स्वीकार-योग्य नहीं है। 

. लवु-संख्यक जातियों के लिए जगहों के सरक्षण के प्रश्न 
की ओर अब हम आरहे हैं, विचार करते समय हमें प्राइवेट 
कान्फ्रेंस के प्रस्ताव की ओर फिर लोटना होगा । 

लघु-संख्यक मुसलमानों के लिए संख्यानुसार 
जगहों का संरक्षण--जब उस प्राइवेट कान्फुरंस का 
प्रस्ताव, जिसका हवाला ऊपर दिया जा चुका है, पास होगया, 
. तब हमको यह बतलाया गया कि यह प्रस्ताव लघु-संख्यक मुसल- 
मानो के लिए बड़ा कष्टकर होगा | क्योंकि इसके द्वारा वे केंद्रीय 
व्यवस्थापिका सभा के ५०० मैम्बरों में पंजाब और बंगाल से 
अपने सिफ ३० या ४० ओर संयुक्त-प्रान्त से एक तथा अन्य 
प्रान्तों से, जहां पर उनकी श्राबादी ७ फीसदी से कम है, 
एक भी मेम्बर न भेज सकेंगे। इस सम्बन्ध में यद कहा गया 
है कि इसका नतीजा यह होगा कि ब्रिटिश हिन्दुस्तान के 


मुसलमान, (जिनकी संख्या उसकी समस्त जन-संख्या की _ 


कृरीब एक चौथाई है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में केवल १० 
फीसदी अपने मैस्बर भेज सकेंगे। यद्दो दलील उन सूबों की 


व्यवस्थापिका सभाओं के लिए भी दी जाती है, जिनमें मुसल- 


मान लोग लघु-संख्या में आबाद हैं। हम इस दलील की शक्ति 
को अनुभव करते हैं ओर इसीलिए, हम वस्तु-स्थिति से 
लाचार होकर, देश की चुनाव-प्रथा में श्रभी कुछ थोड़े दिनों के 


कक 
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लिए साम्प्रदायिकता को रहने देना चाहने हैं। इसलिए, हम 


७ जुलाई की प्राइवेट कान्‍्फरस के प्रस्ताव की हम पूर्ण रूप से 


शिफारिस करने के लिए असमर्थ हैं । पंजाब और बंगाल के 
सूबो के अलावा अन्य उन सूबों में, जहां पर मुसलमान लोग 
लघु-संख्या में हें, यदि वे चाहे, तो हम उनके लिए केंद्रीय तथा 
प्रान्तीय, दोनों व्यवस्थापिका सभाओं के लिए जगहों के संरक्षण 
को शिफारिस करते हैं। हमारी राय में, कुछ समय के लिए, इस 
प्रकार के साम्प्रदायिक चुनाव को भो रहने देना एक आवश्यक बुरी 
बात है। इस संबंध में यह बात समभ लेनी चाहिए कि हम 
लघु-संख्यक मुसलमानों के साथ इस तरह को रिश्रायत करके 


उस नियन का भंग नहीं कर रहे हैं, जो बहु-संख्यक जाति की... 
जगहों के संरक्षण से सम्बन्ध रखता है। क्‍योंकि लघु-संख्यक 


जाति तो लघु-संब्यक ही रहेगी, चाहे उसके लिए जगहों का 
संरक्षण हो अथवा न हो ओर वह बहु-संख्यक जाति पर 
अपनो प्रभुता नहीं जमा सकती । 


संख्यानुसार से अधिक मेस्बर--लखनऊ-पैक्ट और 


मोटेग-चेम्सफोर्ड खुधार के अनुसार मुसलमानों को जो, कुछ 


सूबो में, उनको संख्या के लिहाज़ से अधिक मैम्बर दिये गये 
हैं, वे हमारा योजना मं न रहेगे। ये अधिक मैम्बर सिफ 


अलग चुनाव में रह सकते हैं, मिश्रित या सम्मिलित चुनाव 
में नहीं। लघु-स'ख्यक मुसलमानों के लिए उनकी आबादी के 


लिहाज़ से ज्यादा जगहों का सुरक्षित करना कोई असम्भव 
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बात नहीं है । परन्तु इससे न केवल बहु-खख्यक जाति ही के 
लिए अन्याय होगा, किन्तु इससे अन्य लघु-स ख्यक जातियों 
के प्रति भी अन्याय होगा और हः.एरे चिचार से यह मुसलमानों 
की राष्ट्रीयवा को उन्नति के लिए भी बावक होगा । हमने 
मुसलमानों को, उनकी स ख्यावुसार कुछ जगहों को झुरक्षित 
करके, पूरा हिस्सा दे दिया है। यदि उनको इससे अधिक की 
इच्छा है, तो उसको उनको अपनी कोशिश से लेना चाहिए। 


हम उनके इस अधिक्रार को कम करना नहीं चाहते कि वे, 


जितनो जगह उनके लिए सुरक्षित की गई हैं, उनसे अधिक 


_ ज्ञगद्दों के लिए चुनाव में लड़ सकते हैं | हमारा यह विचार है 


कि लघु-स'ख्यक जातियों के लिए जगहों को सुरक्षित करने 
से हमने उन्हें किसी पेसे बाड़े में बन्द नहीं कर [दिया है, 
जिसके बाहर वे समर्थ होती हुई भी न जा सके । हमारी 


. शाय में छोटी-बड़ी सब प्रकार की जातियों के लिए, बनिरुबत 
इसके कि उनके लिए उनकी संख्या के लिहाज़ से ज़्यादा 


जगह सुरक्षित की जायं, यह कहीं अधिक महत्व-पूर्ण होगा 


कि उनके राजनीतिक कामों के बढ़ने के लिए स्वतंत्रता दे दी 
. ज्ञाय | यह याद रखना चाहिए कि जगहों के संरक्षण सेवे 


सिवाय अपनी जाति के साथ, दूसरी जातियों के साथ खुलमखुल्ला 
संघरं न कर सकंगी, जिसका नतीजा यह होगा कि उनकी 
उन्नति रुक जायगी । यह ठोक |है कि एक मुसलमान उस्मे- 
द्वार अपने मुसलमान प्रतिद्वन्दी को हराने के लिए 


... अममुस्लिमों से वोद मांगेगा, परन्तु इसका अर्थ यद्द नहीं हे कि 

















इससे मुसलमानों की राष्ट्रीय उन्नति होगी। किन्तु इससे तो केवल 
यह बात पैदा होती है कि एक्र मुसलमान उस्मेद्वार अच्छा है, 
या दूसरा और इन दोनों का एक अ्र-तुस्लिम उस्मेद्वार से 
जो इन दोनों से अच्छा है या बुरा, कुछ भो मतलब नहीं हे । 
स्याय्य रूप से मुसलमान लोग अपनी आबादी के लिहाज़ 
से ज़्यादा जगहों को खुरक्षित कराने का दावा इस बात के 
साथ साथ कि वे बाकी जगहों के लिए भी अपने उस्मेद्वार _ 
चुनेंगे, नहीं कर सकते हैं | इसलिए, उनके सामने यह सवाल 
है कि वे इन दोनों बातों में से किस एक को अपने लिए . 
अधिक लाभकार। समभते हैं ? हमें इसमें सन्देह नहीं हे कि 
जब मुसलमान लोग, (१) अपनी आबार्दी के लिहाज़ से 
ज़्यादा जगह सुरक्षित कराना और उनसे ज़्यादा जगह न ले 
सकना और (२) अपनो आबार्द। के लिदाज़ से जगह सुरक्षित 
कराना ओर उनसे ज़्यादा जगह लेने के लिए चुनाव में हिस्‍सा 
लेना, इन दोनों बातों पर ध्यान-पूवंक विचार करेंगे, तब वे 
दूसरी बात हो को अधिक अच्छा समरभेगे । हम यह पहिले ही 
कह चुके हैं कि सम्मिलित चुनाव से जो राष्ट्रीय एकता बढ़तो 
है, वह जगहों के संरक्षण से नहीं बढ़ती। इसको छोड़ दीजिये कि 
सम्मिलित चुनाव में एक मुसलमान उस्मेदवार के लिए अपनी 
जाति के उम्मेदवार को अ-मुस्लिम वोटों को लेकर हराने का 
मौक़ा है । परन्तु इसके अलावा, उसको अ-मुस्लिम वोटों केन 
मिलने पर अपनो जाति क। तो सब वोट अवश्य मिल ही जायंगी, 
और पेसे अवसरों पर जब कि हिन्दू-मुस्लिम झगड़े हो, तब 
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भी इनमें से हर एक जाति अपना अपना चुनाव अलग करके 
अपनी सब जगहाँ पर काबू कर सकेगी । हमारा यह खझुयाल है 


कि जब तक इन दोनों जातियों को एक दूसरे के आश्रित न बना 
दिया जायगा, तब तक इनके आपस के मगड़े कम न होंगे । 


संयुक्त पाग्त के मुसलमान--संयुक्त श्रान्त में मुसल- 
मान सब से कम हैं.। जैसी यंहां मसलमानों की स्थिति है, उसको 
देखे हमारा यह विश्वास है कि मुसलमान लोग हमारो 
. थोजना के अनुसार प्रचलित योजना की श्रपेक्षा अधिक जगह 
पाजाएंगे । संयुक्त प्रान्त के कई शहरों में मुसलमानों की बहु- 
संख्या, है और कुछ में ये काफी अ्रधिक और प्रभावशाली हैं । 
मुसलमान लोग शायद कुछ दूसरे खूबों में कुछ जगह खो बैठे, 
लेकिन समस्त देश में इनके मेम्बरों की संख्या समन्तोष-जनक 
रदेगी। क्‍ 
केंद्रीय सभा में सुसलमानों के लिए जगहों का 
संरक्षण--अब हमें मुसलमानों की मांग पर और विचार 
करना है। वह मांग यद्द है कि कंद्रीय व्यव्थापिका सभा 
में मुसलमानों के लिए एक तिद्दा जगह सुरक्षित 
दी जाँय । इस मसले को प्राइवेट कान्फरेंस में न तो उठाया ही 
गया था ओर न इस पर विचार ही हुआ था । परन्तु हमाश यह 
छाल है कि हमने जगहों के संरक्षण के लिए जो साधारणतः 
. शिफारिसें की हैं, उनमें यद्द भरा जाता है। हमने इस सम्बन्ध 
के के 
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में जो सिद्धान्त बनाया है, वह यह है कि जहां कहीं लघधु- 
संज्यक मुसलमानों के लिए जगह सुरक्षित की जाय॑, वहां ये 
पूरो तौर से उनकी संख्या के अचुसार की जाय॑ । ब्रिटिश हिन्दु- 
स्तान में मुसलमानों की संल्या एक चौथाई से कुछ कम हे। 
इनको इस स'र्या के हिसाब से अधिक जगह केद्रीय सभा 
में नहीं दी जा सकती । यह याद रखना चाहिए कि पंजाब 
और बंगाल को थोड़ कर इनको इन अपनी स ख्यानुसार जगहाँ 
के अलावा चुनाव में केंद्रीय और प्रान्तीय सभाओं की बाकी 

जगहों के लिए चुनाव में लड़ने का अधिकार भाप्त है । और 
पंजाब और बंगाल के सूबों में इनका यह चुनाव-अधिकार सीमा- 

रहित है। ये इन सूबों में दोनों समाओ के लिए चाहे जितनी जगद्दो के 

लिए चनाव में लड़ सकते हैं। प्रान्तीय सभाओं के लिए हमने 

इस अधिकार को उस अधिकार के बजाय रख दिया है, जिलके 

कारण आज कल मुसलमान लोग अपनी संख्याजुलार से 

. अधिक मैम्बर भेजते हैं। केंद्रीय सभा में आज कल मुसलमानों 
के उनकी स ख्यानुसार से अधिक मैम्बर नहीं हैं। हर सूबे से 
जो मैम्बर के द्रीय सभा के लिए भेजे जाते हैं, उनके सम्बन्ध में 
मनमानी नीति बरती जा रही है। मुसलमान मैम्बर के द्वीय 
सभा में आज कल, एक तिहाई से भी कम हैं । इसलिए, इस 
मांग के लिए कि के द्वीय सभा में मुसलमानों फे एक तिहाई 
पैम्बर होने चाहिये, जैसी वर्तमान स्थिति है, उसमे कोई बुनि- 
याद दिखलाई नहीं देती । यदि कुछ थोड़ा सा विचार किया 
जाय, तो पता लग जायगा कि एक तिहाई और एक चौथाई के 


क्त 









( .हब्ष ) 


बीच के अस्तर कौ ओर ध्यान देने की अपेक्षा, यवि चुनाव की 
स्वतन्त्रता की ओर ध्यान दिया जाय, तो अधिक अच्छा हो। 
परन्तु झैसा कि हम पहिले कह चुके हैं कि हमने जो सिद्धान्त 
* लघु-संख्यक मुसलमानों के लिप खूबा-सभाओं के लिए निश्चित 
किया |है, उससे हम विचलित नहीं हो सकते । सिद्धान्त 
के प्रश्न के अलावा इस सम्बन्ध में कुछ अमली कठिनाइयाँ 
हैं । अब प्रश्न यह है कि पंजाब और बंगाल के घ्बों 
की बहु-संख्यक जाति के लिप. मैम्बरों को तादाद बिना सीमित 
किये तथा अन्य सब सूबों में संख्यानुसार से आवक मैग्बर 
'दते हुए, केन्द्रीय सभा के लिए मुसलमानों के एक तिहाई 
'मैस्बसों की तादाद को कैसे निश्चित कर सकते हैं। ओर यह 
'ज्ी प्रश्न है कि अन्य सूर्बों को संख्यानुसार से अधिक मेम्बर 
किस सिद्धान्त के आधार पर देने चाहिए । हमने इस 
विषय में बहुत अच्छी तरह से विचार किया है, परन्तु हमे 
खेद हैकि हम केन्द्रीय व्यवस्थांपिका सभा में मुसलमान 
मेप्बस की एक तिहाई /तादाद की शिफ़ारिस करने के लिए 
असमर्थ हैं। हे 
:  शिफ़ारिस--श्न कारणों से हम लघु-संख्यक मुसलमानों 
के लिए, जब वे चाहे, तब के लिए, केन्द्रोय तथा प्रान्तोय 
सभाओं कि लिए उनकी संख्यानुसार और इस आधकार के 
साथ कि वे बाक़ो . जगहों के चुनाव में भी लड़ सकते हैं, १० 
. खाल के लिप जगहों को झुरक्षित करते है।हम यह भी कह. 
देना. चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में जो ऊपर दलोले दी शई हैं 


हा 
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तथा उनसे जो नतीजे निकाले गये हैं, उनमें से कुछ से हमारे 
साथी श्रीयुत श्वैब कुरैशी सहमत नहीं हैं । उनकी यह राय हेकि 
प्राइविट कान्फरेस का प्रस्ताव, जिसका हवाला हम ऊपर दे 
चुके हैं, ज्यों का व्यों ग्रहण कर लिया जाय । उनकी यह मो 
इच्छा है कि केन्द्रीय सभा में मुसलमानों की एक तिहाई तादाद 
निश्चित हो जानी चाहिए । 
सीसाप्रांत और बिलोचिस्तान में लघु-संख्यक 
ख-मुस्लिस--लघु-संख्यक अ-मुस्लिमों में केवल सीमाप्रांत 
और बिलोचिस्तान के लघु-स ख्यक अ-मुस्लिमों ही का मसला 


विचार-योग्य है। इन जगहों में अ-सुख्लिमों की ऐसी ही स्थिति _ । 
है, जैसी मद्रास और मध्य प्रांत में लघु-सख्यक मुस्लिमों की। ._ 
हमारो यह शिफ्रिस है कि सीमाप्रान्त झौर बिलोचिस्तान 


के अ-मुस्लिमों के साथ बेसी द्वी रिआ्रायत होनी चाहिए, जेसी 
पंजाब और बंगाल के सूबों को छोड़ कर अन्य सूबों के मुसल' 
मानो के साथ की गई है। 

न्य लघु-संख्यक श्र-मुस्लिस--अन्य लघु-स ख्यक 
अ-सुस्लिमों की ओर जब हम ध्यान देते हैं, तब हमें यह 
मालूम होता है कि उनमें ओर बहु-स झखूयक जातियों में, जिनके 
बीच में वे रह रहे हैं, ऐसा कोई भेद नहीं है, जैसा अ्रभाग्थवश 


हिन्दू और मुसलमानों में है। इन लघु-सख्यक अ-मुस्लिम 


जातियों के यह समम॑ लेना चाहिए कि हम लघु-स रूयक 


मुस्लिमों के लिए एक विशेष स्थिति में, केवल कुछ थोड़ से ._ 
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.. निश्चित समय के लिए ही जगहों के संरक्षण की शिफरारिस 
कर रहे हैं। आगे-पीछे इन लघु-स ख्यक सुसलमनों को अवश्य 
अपने ही पेरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हमें वाघ्तव मे, इस बात 
से बड़ी प्रसन्नता होगी कि वे आरम्भ ही से जगहों के स रक्षण 
से लाभ उठाये बिना ही अपना काम निकाल लेगे। 

हिन्दुस्तान में लघु-सख्यक मुस्लिम ओर लघु-सख्यक 
अ्र-मुस्लिम जातियों में कोई समानता नहीं है। लघु-स ख्यक 
झ-मुस्लिम जाति का कोई स्थान ही नहीं है, जब हम इसका 
मुक़ाबिला देश की समस्त जन-स ख्या से करते हैं। बौद्धो को 
छोड़ कर, जो ख़ास तौर से बर्मा देश में पाये जाते हैं, ओर जहाँ 
वे बहु-स ख्या में है, शेष अन्य लघु-स ख्यक अ-मुस्लिम जातियों 
की जन-स'ख्या हिन्दुस्तान की समस्त जन-स ख्या के मुक़ाबिले 
में इस प्रकार है-- 


. क्‍ इंसाई' क फ्रैक के #9 9 $% 0 # # # 9 0 # सै 9 क # $ # ७ # # क # $ ७ # ७ ५ १२ फीरस दी 
+ सिकख' ७ क कै 9 ७ ७ | ॥ # 8 ३९ ७ १३७५४ कक 9 9 # # # ३ 0७३७ # 89 # 9० ७ १९० गा 
; जैन" | 0 कक थी 049 क केश 9 996 के के क # से $ ७ # सं के ७ # $ # ७ $ है :# *र्‌ का 


श्रन्य जातियाँ (पहाड़ी जातियों के अलाबचा)२ ,, »... 

. इससे यह प्रकट होता है कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा 
के लिए लघु-स'ख्यक श्र-मुस्लिम जातियों के लिए आबादी के 
लिहाज से जगहों के सुरक्षित करने से कोई उनको सहायता 
नहीं पहुंचेगी ओर इसके अलावा सीमाप्रांत और ६बिलोचि- 
सस्‍्तान की लघु-स ख्यक जातियाँ के सिवाय श्रन्‍्य किसी लघु- 
स॒ख्यक जाति के लिए प्रान्तीय सभाओं में भो जगह खुरक्षित 


शो 
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होने का मौका नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में कोई कोशिश भी की 
जाय. तो उससे गड़बड़ पैदा हो जायर्गी और हमारी राय में 
इसमें स देह है कि इससे उन लघु-स ख्यक जातियों को, जिनके 
लिए जगह सुरक्षित की जायंगी, कोर लाभ भी न पहुंचेगा। 

हमने यहां पंजाब और बंगाल की लघु-स' ख्यक जांतियो के 
बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया है। क्योंकि हमारा यह खयाल है 
कि यह किसी प्रकार कल्पना नहीं की जा सकती कि जन-स ख्या 
की ३२ तथा ४५ फीस दी जातियाँ भी लघु-स'ख्यक समझी जा 
सकती हैं । 

सिव्ख--लघु-स' ख्यक श्र-मुस्लिम जातियों में सिवलरों का 
मामला ऐसा है, जिस पर ख़ास तौर से विचार हो ना चाहिए । ये 
लोग सिर्फ पंजाब ही में आबाद हैं और वहां पर इनकी स्थिति 
बिलकुल ऐसी है, जैसी संयुक्त प्रान्त में मुसलमानों की। 


सिक्‍ख लोग, पंजाब में पंजाब की जन-संख्या के ११ फीस दी 


होने के कारण, सयुक्त प्रान्त के मुसलमानों “की अपेक्षा, जो 
इस प्रान्त की जन-सख्या के १५ फी.: सदी हैं, कम 
सख्या में हैं। वर्तमान शासन-विधान में उनका अलग 
चुनाव होता है और उनको उनकी स'ख्यानुसार से अधिक 
जगह मिली हुई हैं । हम इस बात को मानते हैं कि 
सिक्खे एक बड़ी ख़ास और महत्वपूर्ण लघ॒-संख्यक 
जाति है, जिसकी उपेक्षा नहीं की ज्ञा सकती। और दृम 
हमेशा सिक्‍खों के मामलों पर, जिसको हमारे साथी, सरदार 
मंगलसिह ने उपस्थित किया है, बहुत अच्छी तरह से विचार 
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करते रहे हैं । सिक्खों के लिए यह एक बड़ी प्रशंसा की 
बात है कि उन्हों ने इन अपने साम्प्रदायिक लाभों के छोड़ने 
का फौसला करके देश के हित के लिए बड़ा सराहनीय त्याग 
का भाव दिखलाया हैं। व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव के 
प्रश्न के सम्बन्ध में जो साम्प्रदायिक मत-भेद कुछ सालो से 
देश में होरहे हैं, उनके विषय में उन्होंने हमेशा अपनी राय यह 
दी है कि सम्मिलित चुनाव होना चाहिये ओर किसी जाति के 
लिए जगहों को सुरक्षित न करना चाहिये। हमारे साथी सरदार 
मंगल सिंह ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि 
सिक्‍ख लोग पंजाब के किसी ज़िले में भी बहु-स'ख्या में नहीं 
हैं और जहां पर ये बहुत मजबूत हैं, वह लुधियान ज़िला है। 
इस जिले में यह जाति सब जातियों से मज़बूत है। लेकिन 
इस ज़िले में भी ये सिफ्‌ ४१" फीसदी हैं। इसके यह माने 
है कि यहां पर इनकी बहु-स'ख्या नहीं है। और जिलो में इनसे 
मुसलमान या हिन्दू और प्रायः दोनों ही ज़्योदा स'ख्या में हैं। 
इससे यह जाहिर है कि सिक्‍्खों की पंजाब में जैसी स्थिति है, 
उसमें इनको वे सब हानियां हो सकती हैं, जो सम्मिलित 
चुनाव में, जिसकी हमने शिफ़ारिस की हे, ओर जिसमें हर 
बालिग स््री-पुरुष वोट देने का अधिकारी है, हुआ करती हैं। 
इसलिए पेसी स्थिति में पंजाब के सिवख लोग प्रान्तीय' और 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में जगहों को सुरक्षित कराने 
के लिये उतने ही अधिकारी हैं, जितने संयुक्त प्रान्त के मुसल- 
मान । इसके अलावा एक तीसरी महत्व पूर्ण बात, जिसके 
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ऊपर विचार करना चाहिये, यह है कि पंजाब में “बहु- 
ख'ख्यक सुस्लिम-जाति और लघु-स'रूयक सिक्ख-जाति के साथ 
साथ मज़बूत लघु-स ख्यक हिंदू-जाति भी आबाद है। यह मामला 
है, जिसकी वजह से किसी जाति के लिए भी जगहों के 'स'र- 
क्षण का मामला ते नहीं हो पाया है। पंजाब का मसला एक 
अखिल भाग्तवर्षीय प्रश्न हो गया है। हम इसको सिफ 
प्राल्तीय प्रश्न ही नहीं कद सकते | उलमनों के खुलमाने ओर 
राष्ट्रीय शक्ति को स्वतंत्र करने का केवल मात्र उपाय यह है 
कि पंजाब की राजनीति से साम्प्रदायिकता के विष को दूर 
किया जावे | हमारे साथी, सग्दार मंगलसिह, जिन्हों ने इस 
मामले पर हमारे साथ पूरी तौर से ओर स्पष्ट रूप से विचार 
किया है, इस कठिनाई का अजुभव करते हैं। हमारा यह 
विश्वास है कि साम्प्रदायिक समस्‍या के हल में सिबखल लोग 
किसी प्रकार की उलझन न डालेंगे। यह बात उनकी इच्छा के 
बिलकुल विरुद्ध है। यदि वे अपने किसी ख़ास फायदे पर 
जिद कर जाते, तो चुनाव सम्बन्धी किसी एक नियम के बनाते 
में इतनी कठिनाइयां आ उपस्थित होतीं, जिनकी कोई हृद्‌ नहीं। 
उन्‍्हों ने इस बात को पूरी तौर से समझ लिया था, इसलिए, 
हमें विश्वास है, उन्होंने रवयं अपने सब अधिकारों को' केवल 

इसी अभिप्राय से छोड़ दिया कि कोई विन्न न पड़ने पावे- 
केवल एक उपाय--जो प्रस्ताव हमने उपस्थित किया 

है, उसके अलावा दूसरा उपाय केवल यह है कि प्राइवेट का- 
स्फररेंस की शिफारिस को मान लिया जाय और किसी लघु- 


| 











( १११ ) 


स'ख्यक जाति के लिए भी--यहां तक कि लघ॒-स'ख्यक मुस- 
लमानों के लिये भी--व्यवस्थापिका सभाओं में जगह खुरक्षित 
न की ज्ञाय॑। यह याद रखना चाहिए कि वर्तमान साम्प्रदायिक 
चुनाव में जगहों के स रक्षण के अलावा मुसलमान लोगों के 
मेम्बर इस समय प्रत्येक व्यवस्थापिका सभा में उनकी 
संख्या के मुक़ाबिले कहीं ज़्यादा हैं । हम इनके भैम्बरों के 
इस प्रकार ज़्यादा होने के एवज़ में बाकी जगहों के लिए 
चुनाव लड़ने का अधिकार देते हैं । परन्तु हम इनके संबंध में 
जगहों के संरक्षण को नहीं हटा सकते | हमें इसमें बहु-संख्यक 
या लघु-संख्यक अ्र-मुस्लिम जातियों के लिए कोई कठिनाई भी 
नहीं देख पड़तो । यदि हम सब लघु-स'ख्यक जातियों के लिए 
जगहों को सुरक्षित करते हैं, तो इतनी उलमने' पड़ जांयगी, 
जिनकी कोई हद्‌ नहीं । इस समय जो खुनिश्चित लघु-संख्यक 
जातियां ईसाई, पारसी और यहूदी हैं । उनके अलावा हिन्दू 
ज्ञाति तथा उप-जातियाँ भी अपने अपने लिए जगहों के संर- 
क्षण के अधिकार को उपस्थित करंगी, जिसके फारण हमेशा के 
लिए कठिनाई पैदा हो जायगी । 

जो साम्प्रदायिक प्रश्न है, वह वास्तव में हिन्दू-सुस्लिम 
प्रश्न है। इसलिए, इस प्रश्न का हल हिन्दू-पुस्लिम आधार ही पर 
होना चाहिए । यदि हम इसके हल करने में साम्प्रदायिकता 
को देश भर में इस प्रकार फैला दे, जिससे दूसरी जाति तथा 
उप-जातियों पर भी इसका असर पड़ जाते, तो हम वास्तव में 
देश की बहुत कम सेचा कर सकेंगे । | 


है 








( १११ ) 
ख-ब्राह्मण--बहु-संख्यक हिन्दू-जाति में दो महत्वपू्ण 
जातियां है--(१) अ-ब्राह्मण, ओर (२) अछूत | ब्राह्मण और 
ब्राह्मण के बोच में जो विरोध है, वह केवल दक्षिण म॑हे। 
देश के अन्य किसी भांग में नहीं है। अ-आराह्यण जहां पर पाये 
ज्ञाते हैं, वहां पर या तो ये अति बहु-संख्या में हैं जैसे मद्रास 


प्रान्त में, या अति बलवान लघ-संख्या में हैं, जैसे बस्बई क्‍ 


प्रान्त में । इनको, जैसा कि पिछले चुनाव से जाहिर हो गया 
है, व्यवस्थापिका सभा के चुनाव में किसी प्रकार के संरक्षण 
की आवश्यकया नहीं है। इनको जो ब्राह्मणों के ख़िलाफ़ शिका- 
ये हैं, उनका यह कारण है कि ब्राह्मण लोग देश के राजनीति 
तथा सामाजिक जीविन में इनसे बढ़े-चढ़े हैं, जिसका कारण 
यह है कि ब्राह्मण लोग वुद्धि-बल में अ-जाम्हणों से अधिक हैं । 


परन्तु अब इनके इस बुद्धि-बल का जवाब शअ्र-त्राह्मण लोग अपनी 


त्र उन्नति से देरहे हैं । 

अदूत जातियां--श्रक्कत श्रथवा दलित जातियों की 
समस्या अभो कुछ ही सालों से देश के सामने आई है और 
इनकी वर्तमान होनावस्था को लेकर यह दलील दी जाती है 
कि हिन्दुस्तान राजनीतिक उन्नति में' बहुत पिछड़ा हुआ हे। 
हमारी निश्चय रूप से यह राय है कि इस इतनी बड़ी जाति की 
अवनती के उत्तरदायी मुख्य रूप से हिन्दू ही हैं। परन्तु हम 
यह भी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने, जो इनके लिए चिन्ता 
: प्रकट करने को कोशिश की है, उसका आधार मनुष्यत्व अश्रथवा 











( रृ३ ) 
उसका इस जाति के प्रति प्र म नहीं है, किन्तु दूसरे ही कारण 
हैं । यह चिन्ता अभी थोड़े ही दिनो से दिखलाई जाने लगी 
है। जैसे जेसे देश में राष्टीय आंदोलन बढ़ता जाता है, वेसे 
बैसे सरकार को निगाह में अछ्यूत जातियों का राजनीतिक मह- 
त्व बढ़ता जाता है। अभी सन्‌ १६१७ ई० ही से इन जातियाँ 
की संख्या शिक्षा: सम्बन्धी रिपोर्टों में दी जानो शुरू हुई हे और 
इन रिपोर्टो' में इनके लिए उन शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का 
भी जिक्र किया गया है, जो इनके लिए उपस्थित की गई हें। 
परन्तु सरकार की चिन्ता से अभी इनकी हालत तनिक भी 
नहीं खुधरी है। जो कुछ सरकार ने इनके लिए किया है, वह 
यह है कि व्यवस्थापिका सभाओं के लिए इनके लिए कुछ जगह 
मुकर्रिर कर दी हैं, ओर इनके ख़ास स्कूलों के लिए कुछ 
रुपया दे दिया है। 
परन्तु इन जातियो के उत्थान के लिए सरकार से कहीं 
.. ज्यादा गम्भीर ओर प्रभावशाली उद्योग गे र-सरकारी लोगों ने 
. किया है | ईसाई--मिशन ने भी इस सम्बन्ध में कुछ सहायता 
पहुँचाई है। कांग्रेस ने तो सन्‌ १६२० ई० में अछूतोद्धार को 
अपने कामों में से एक मुख्य काम बना लिया है, जिसको, जेसा 


की प्रसिद्ध है, मिसाल यह है कि महात्मागांधी ने अपनी 


सम्पूर्ण शक्ति को इस अंदोलन में लगा दिया है। देश की 
झल्य राजनीतिक संख्थाएं भो--श्रौर हमें यह देख कर बड़ी 
खुशी है कि--साम्प्रदायिक संस्थाएं भी उसी ज्ोर के साथ 
अछूतोद्धार का समर्थन कर रही हैं । जो काम तथा फल इस 


प्् 








न न कान 


स्केल 
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डर . ( ११४ 9) 
सम्बन्ध में प्राप्त हो चुके है, उनसे यह बिलकुल साफ 
ज़ाहिर होता है फि यह जो समर्थन हो रहा है, वह सब सच्चा 
है । हम यह जानते हैं कि देश में अभी ऐसे पुराने रूयाल के 
लोग हैं, जो रास्ते में रोड़े लुढ़काने तथा इस शआंदोलन की 
उन्नति को रोकने के लिए काफ़ी मज़बूत हैं | परन्तु हमाण यह 
विश्वास है कि अब अछूतोद्धार अवश्य होगा । 

हमने हिन्दुस्तान के भावी शासन-विधान के विषय भे जो 
तजबीज़े पेश की है, उनमें हमने अद्भूत जातियों के लिए व्यव- 
स्थापिका सभा के चुनाव के लिए कोई नियम नहीं बनाया हे। 
इस सम्बन्ध में या तो ख़ास चुनाव हो सकत। है, या इन 
जातिया के मैम्बर नामजद किये ज्ञा सकते हैं। हमने ख़ास 
चुनाव तथा जगहों के स रक्षण के विषय में एक दूसरी : ज़गह 
पूरी तौर से विचार किया है। हम इस ग़लत तथा हानिकारक 
सिद्धांत को, जहां तक हमसे हो सकेगा वहाँ तक, फेलाने के . 
लिए तेयार नहीं हैं, और न हम यह खझूपाल करते हैं कि हम 
इस प्रकार इन जातियों के लिए कुछ जगह सुरक्षित करके इन. 
के लिए कुछ लाभ पहुँचाएंगे । हम इससे भी अधिक, नाम- 
ज्दी के खिलाफ हैं। इस नामज़दी का यह नतीजा होगा, 
जैसा कि हुआ है, कि सरकार पेसे लोगों के नामज़ाद करेगी, 
जो दर हालत में उसका साथ दे'गे और जो किसी के प्रेतिन्रि- 
थि बनकर काम न करेंगे। | बे के 
हम यह बहुत ज़्यादा अ्रज्नुभव करते हैं कि अद्भुत. जातियां 
टूट जानी चाहिए, या यो कहिए कि इनकी सामाजिक तथा 
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( ११५ ) 


आ्राथि क दृष्टि से इतनी उन्नति हो जानी चाहिए, जिससे ये देश 
में उचित स्थान प्रात करले | इस सम्बन्ध में जो प्रभावशाली 
साधन हो सकता है, वद् केवल यह है कि इनकी उन्नति के 
लिए शिक्षा सम्बन्धों तथा अन्य प्रकार की खुविधाए' उपचित 
की जाय और सब प्रकार की विन्न--बाधाओं को दूर किया 
जाय । अधिकार--घोषणा में हमने जिन नियमों की शिफारिस 
की है, उनमें से कुछ नियम उन रुकावटों को दूर करेंगे, जिनके 
कारण ये जातियां कष्ट पारही हैं और इनके लिए उन्नति करने 
का अवसर देगे। हमने जो देश भर के सब बालिग स्ल्री-पुरुषो 
के लिए वोट देने का प्रस्ताव उपस्थित किया है, उससे ख़ुद ब 
ख़ुद इनकी हेसियत और इनका राजनीतिक बल बढ़ जायगा। 
अन्त में, हमने यह शिफ्रारिस की है कि पिछड़ी हुई जातियों 
की शिक्षा की और सरकार को खास तोर से ध्यान देना 
होगा । यदि हमारी इन सब शिफ्रारिसों पर अमल किया गया, 
तो हमको यह विश्वास है कि अछूत जातियां का बहुत जल्द 
लोप हो जायगा ओर उनकी जगह पर स्वाबलम्बी, ओर उन्नति 
'शील जातियाँ पेदा हो जायंगी, जो देश के कल्याण के लिप 
अन्य जातियों के साथ सहयोग के साथ काम करेगी । 





अजय 
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चौथा अध्याय 
प्रान्तों का पुनविभाग 
हमें खुशी है कि हम साम्प्रदायिक प्रश्नों से छुट्ट। पाकर 


अब उन मामलों की तरफ आ रहे हैं, जिनका शासन- 


विधान से ख़ास सम्बन्ध है। प्रान्तों के पुनविभाग का प्रश्न 
खाधाण्ण रूप से उन साधारण नियमों के छठार, जे! सब 


'जमलो में लागू हैं, हल किया जा सकता है। परन्तु हमने यदद 


देख ही लिया है कि जे आसान से आसान भश्न हैँ, ये भी 


: मुश्किल हो जाते हैं और इतने मुश्किल हो जाते हैं कि अगर 


उनपर ठीक तौर से तथा उनके गुणों पर विचार न किया जाय, 


'किन्ठु उनपर उनको एक बिलकुल दूसरी ही समस्या का अड्ड 


मान कर विचार किया जाय, तो उनका हल करना करीब 


करोब असम्भव हो जाता है। हम बस्बई से सिंध की पृथकता 


के साम्प्रदायिक पहलू पर पहिले ही विचार कर चुके हें, 





जिसमें हम यह दिखला चुके हैं कि हमारे देश की राजनीति. 


में एक बहुत मामूली सा मसला कितना बड़ा प्रश्न हो जाता 
है। अब हम प्रान्तों के पुनविभाग के भ्श्न पर एक उसको 


साधारण प्रश्न मानकर और उसके साम्भदायिक पहलू को 


अलग रख कर गुण-दोष का ख़्याल करके विचार करें गे । 
वर्तमान विभाग बुद्धि-युक्ति नहीं है- 








. 
( श१७ ) 

इस बात को हर कोई जानता है कि हिन्दुस्तान के 
प्रान्‍्तों का वर्तमान विभाग बुद्धि.युक्त नहीं हे | यह 
विभाग केवल उन घटनाओं और खितियों के कारण हुआ 
है, जो हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज्य की वृद्धि के कारण समय 
समय पर उपस्थिति हुई हैं । इस विभाग से भूगोल या इति- 
'हास, सम्पति या भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं हे | इसके 
अलांवा, यह विभाग राज्य-प्रबन्ध की दब्टि से भी सफल नहीं 
'है। इसलिए, यह बात स्पष्ट हे कि प्रान्‍्तों का पु$नर्विभाग 
अवश्य होना चाहिए | इस सम्बन्ध में कुछ लोग छोटे छोटे 
प्रांत बनाने के पक्ष में हैं ओर कुछ बड़े बड़े प्रान्त बनाने के पक्ष 
में । परन्तु, प्रांत चाहे छोटे हो, चाहे बड़े, प्रांतो के पुनर्विभाग 
'का प्रश्न अवश्य हल होना हे । 

पुनविभाग के सिद्धान्त--प्रश्न यह है कि पुनर्विभाग 
'के क्‍या सिद्धान्त होने चाहिए ? कुछ भूगोल तथा धन सम्बंधी 
सिद्धान्तों के अलावा इस सम्बंध में जो मुख्य आवश्यक 
.._ विचार है, वह लोगों की इच्छा और भाषा की एकता है । इस बात 
को सब जानते हैं कि विद्या, सभ्यता तथा जीवन के बहुत 
से विभागों को शीघ्र उन्नति भाषा पर निर्भर हे | यदि एक 
विदेशी भाषा शिक्षा का माध्यम हे, तो वाणिज्य-व्यवसाय 
तथा देश के दूसरे काम-काज अवश्य ही न बढ़ पाएंगे। जहां 
इन बातों के लिए एक जिदेशी भाषा प्रयोग में आती है, वहां 
प्रजातंत्र-राज्य नहीं हो सकता । प्रजातंत्र-राज्य में यह आवच- 


इयफ है कि प्रजा को अच्छी जानकारी होनी चाहिए ओर 




















ग 
.. ( शृश८ ) 
उसको इस योग्य होना चाहिए कि वह सार्वजनिक मामलों को 


समभ ले और उन पर अश्रमल कर ले, जिससे वह उन मामला 
में पूरी तोर से हिस्‍सा ले सके। यह ख्णल में नहीं आ 


सकता कि एक प्रज़ातंत्र की प्रजा ऐसा कर सकतो है, यदि... 


विदेशी भाषा ही का अधिक प्रचार हा | इसलिए, एक देश 
के वाणिज्य-व्यापार ओर राजनीतिक मामलों केा एक ऐसी 
भाषा में चलाना चाहिए, जिसको स्व साधारण समझता! हो। 
प्रान्तों के विषय में यह हे कि पेसी भाषा प्रान्तीय भाषा ही 
होनी चाहिए। द 
भाषा--हम अंग्र जी भाषा के विरोधी नहीं हें। जेसी 


देश की इस समय स्थिति हे, उससे हम यह अचुभव करते हैं. 
कि श्रभी कुछ समय के लिए अंग्र जी भाषा और रहनी चाहिए। 
क्योंकि इसके द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में बदस-मुबा- 


हिसा करने में बड़ी आसानी होती है । हमारा यह भी विश्वास 
है कि एक विदेशी भाषा, जो श्रप्र जी ही होनी चाहिए, दूसरे 


देशों के विचार, विशान तथा जीवन से सम्बंध बढ़ाने के लिए * 


हमारे लिए अति आवश्यक है। हमारी यह मज़ाबूत राय है 
कि हमको हिन्दुस्तानी भाषा को जैसे यह आज आधे हिंद 


स्‍तान की भाषा है, उसी प्रकार समस्त हिन्दुस्तान की भाषा क्‍ 
बनाने का प्रयल करना चाहिए । परन्तु यह सब मानते 


हुए भी, हमें प्रान्तीय भाषाओं की भी उन्नति करनी होगी । यदि 





हम यह चाहते हैं कि प्रान्त शीघ्र उन्नति करें, तो हमको उनका. 


काम उन्हों की भाषा में करना होगा। 
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है 


( श्र ) 


: थदि एक प्राग्त अपने यहां शिक्षा का प्रचार करना चाहता 
है और अपने रोज़ाना के दाम-काज को अपनी ही 
भाषा में करता चाहता है, तो उसका शोत्र-बिस्तार उसकी 
भाषा के विस्तार के अनुसार होना आवश्यक है। और यदि 


कोई प्रान्त पेसा है, जिसमें एक से अधिक भाषाएं प्रचलित हैं, . 


तो बहुत सी कठिनाइयां आएंगी आर उसके शिक्षा तथा कार्य 
का माध्यम दो अथवा अधिक भाषाएं होंगी । इसलिए प्रान्‍्तो 
का भाषा-भेद के अनुसार पुनर्विभाग होना अति वांच्छनौय 
ज्ञात होता है। यह नियम है कि जैसो एक देश की भाषा होती 
है, वैसी ही उसकी सभ्यता, रीति-रिवाज तथा साहित्य होता 
है। भाषा-भेद से जो प्रान्त-स्चना होगी, उसमे ये सब चीज़ों 
' ग्रान्तों की उन्नति में सहायक होगी । द 


हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय कांग्रेसने इस भाषा सम्बन्धी 
. सिद्धान्त को आज से आठ साल पहिले मान लिया है। तब से 
जहाँ तक कांग्रे स-स गठन से मतलब है, वहां तक, हिन्दुस्तान 
 भाषा-भेद ही से प्रान्तों में बटा हुआ है। 
लोगों को इच्छा--दूसरा सिद्धान्त, जिस पर प्रान्तों का 
पुनवि भाग करना चाहिए; लोगों की इच्छा है। हम लोग, जो एक 
बड़े रूप में आत्म-निश्चय की बाते, उनसे हम तक से आत्म-निश्चय 
. को छोटे रूप में होने के लिए भी इन्कार नहीं कर सकते । परन्तु 
_ शर्त यह है यह किसी दूसरे महत्व पूर्ण सिद्धान्त अथवा आव- 


श्यक प्रश्न का विरोध न करने पाए । केवल इतनी ही बांत कि 
द .. ८& 


क् 
छ् 











( १२० ) 

एक प्रान्‍्त विशेष के लोगों का यह अशुभव करना कि हम एक 
हैं और हमको अपनी सभ्यता को समुन्नत करना चाहिए, एक 
बड़ा महत्व पूर्ण विचार है। चांहे फिर उनकी मांग के लिए 
कोई काफ़ी इतिहास अथवा 'सरूकृति सम्बन्धी प्रमाण का 
अभाव ही (क्यों न हो। ऐसे मामलों में प्रायः यथार्थता की 
अपेक्षा भाव ही अधिक महत्व का होता है । श्र 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रान्तों के पुनवि भाग के लिए 
भाषा सम्बन्धी सिद्धान्त तथा बहु-संख्यक लोगों की इच्छा 
ही अति महत्व पूर्ण घिचार है। एक तोसरा विचार, यद्यपि 
वह इतने महत्व का नहीं है, राज्य-प्रबन्ध की खुविधा है, जिसमें 
भौगोलिक स्थिति, आथिक साधन तथा प्रान्त की व्यय सम्बन्धी 
स्थिरता सम्मिलित है। परन्तु यह ख़ुबिधा तो प्रायः प्रान्तों 
के विभाग ही से सम्बन्ध रखती है। इसलिए, नियमानुसार, 
इसका निबटारा लोगों की इच्छा ही के अनुकूल होना चाहिए। 
भाषानुसार पानत--श्राज हिन्दुस्तान के नक़शे को देखने 
से, हमें स्पष्ट रूप से भाषानुसार प्रान्त दिखाई देते हैं। हिन्दुस्तान 
के समस्त उत्तरो भाग में हिन्दुस्तानी भाषा है, जो पंजाब में कुछ 
थोड़ी सी बदली हुई है । उसके बाद बंगाली, आसामी, उड़िया 
तेलेगू , तेमिल, मलायलम, कनारीज़, मरार्ठ, गुजरती और 
.. सिन्वी भाषएं हैं और बंगाल की खाड़ी के उस पार बर्मा में बर्मा 
भाषा है। समय समय पर यह मांग उपस्थित की गई हैं किशान्ध्, 
तेलैग्‌, उतकल .(डड़िया,) कर्नाटक ( कनारीज़ञ,) केरल (मलांय- 
लम ), सिंच, मध्य-प्रान्त ( हिन्दी-भमाषा भाषी भाग) तथा 


हलक 


कं 








( १२१ 92 

्रम्य भाग अलहदा कर दिए जाय॑ । जब प्राग्तों का पुनविभग 
किया जायगा, तब इन सब के बारे में तहकीज्ञात की जायगी 
और सावधानी के साथ विचार किया जायगा। हमारे सब्मुख 
पेसी कोई समिग्री उपशिति नहीं है, जिससे हम इनमें से अधि- 
कतर प्रान्तों के विषय में अपनी कोई राय दे सके । हमारे पास 
सिवाय कर्नाटक और सिंध के और कहीं से मांग नहीं 

आईहे। क्‍ 
उतकल देश--हमें एक छोटी सी पुस्तक उतकल 
देश के बारे में भी मिलो है | परन्तु हमें खेद है कि 
हम उस पर इसलिए विचार नहीं कर सके कि हमारे 
पास इस सम्बन्ध में कोई ख़ास मांग नहीं आई हे । 
हमारे साथी श्रोयुत खुभाष चन्द्र बोस फिर भी इस 
बारे में सन्त॒ष्ट हैं कि जिन प्रान्तों में उड़िया भाषा बोली 
जाती है, वे सब एक जगह मिला दिये जांय॒ और एक अलग 
»ध्रान्त बना दिया जाय । ,लेकिन शर्त यह है कि यदि ऐसा 
 ख़्च के ख्याल से सम्भव हो सके | श्रापकी यह भी राय है 
कि आमाम, बिहार ओर उड़ीसा के जिन हिस्सों में बंगा- 
ली बोली जाती है, उन सबको बंगाल में मिला लेने की जो 

मांग है, वह भी एक बुद्धि-तथा न्याय-युक्त मांग है । 
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. कैरल देश--क्रेर्त देश के विषय में हमारे पास 
यहां को प्रान्तीय कान्फर्रेस का एक प्रस्ताव आया है, 
जिसमे केरल देश को एक अलग प्रान्त बनाने के लिए 





हे 
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गा मम 
( १५२ ) 
कहा गया है। प्राचीन केरल के बारे में बहुत सी कठिनाइयां 
हैं। क्योंकि उसके एक बड़े भाग में दावनकोर और कोचीन की 
दो बड़ी रियासत हैं। इन रियासतों को निकाल कर केरल देश 
का बतंमान अवस्था में, बहुत थोड़ा सा हिस्सा रह जाता हे | 
इसलिए, हम पेसी हालत में, जब कि हमारे पास केरल देश के 
विबय में कोई समिश्री नहीं हे, हम किसी प्रकार की शिफारिस 
करने को तैयार नहीं हैं। द 
कर्नाटक--कर्नाटक का मसला हमारे सामने कर्नाटक 
के थूनोफ़िकेशन संघ ( कर्नाटक पेक्य-संघ ) तथा उस प्रान्त . 
की कांग्र स-कमेटी के एक प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित किया 
गया है। यह मसला बड़ी योग्यता के साथ सब प्रकार की. 
इतिहास, संस्कृति ओर धन सम्बन्धी सूचनाओं के साथ 
तैयार किया गया है। हमने इस सम्बन्ध में जो जो प्रश्न किये, 
उन सब के जवाब हमें संतोष-जनक रुप में मिले हैं और 
हमारी राय में कर्नाटक के एक करने और उसके एक अलग 
प्रान्त बनाने का जो मसला है, वह एक बड़ा मजूबूत मामला है। 
कर्नाटक के कुछ भाग देशी राज्यों में भी है, जैसे खाल 
तौर से मैसूर में । लेकिन इन भागों को शेष कर्नाटक में मिला# 
में बड़ी रुपष्ट कठिनाइयां हैं। कर्नाटक के उन छोटे छोटे द्वीपों 
का मिलना, जो मैसूर राज्य के उस ओरे हैं, मेसूर के बीच में 
आजाने से, कठिन हो जायगा। लेकिन फिर भी कर्नाटक का 
काफ़ी बड़ा क्षेत्र-हल शेष रह जाता है। हु 
हमें यह सूचना मिली है कि कर्नाटक को एक करने की 
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दे डै 


.. ( १२३ ) 
मांग वहां के बहु-स रू्यक लोगों की ओर से, यद्यपि सब 
की ओर से नहीं, आई है। वहां पर कोई हिरदू-तुस्लिम 
प्रएन नहों है। परन्तु वहां पर ब्राइण और अन-ब्राह्मणों का 
प्एन है, ययपि यह प्रएून इस कर्नाटक के मिलाने के प्रश्न 
पर कोई अधिक असर नहीं डालता । इस सम्बन्ध में कनाो- 
टक. में कोई संगठित विरोध नहीं है, यद्यपि ब्राह्मणों की कुछ 
थोड़ी सी संख्या इसके विरोञ में हे। यहां के सीमा के कुछ 


जिलो में जो मरहटे रहते हैं, उनकी ओर से यह डर जाहिर ः 


किया गया है कि हमारी भाषा को हानि पहुंचेगी । परन्तु 
इस हानि के रोकने के लिए इन्तजाम किया जा सकता है। 
आमदनो के लिहाज से कर्नाटक बहुत घनी हे ओर इस 


हक 


समय भो कनाटक के ब्रिटिश भाग में बहुत कुछ बचत 
होती है । क्‍ 

हमारे साथो, श्री० एम० एस० अणे कर्नाटक के विषय में 
हमारे मत से पूरी तौर से सहमत नहीं हैं | अभाग्यचश वे कमेटी 
की उस बैठक में, जिसमें कर्नाटक के प्रतिनिधि की सहायता 
से इस प्रश्न पर विचार किया गया था, मौजूद नहीं थे । श्री० 
अगे की यह राय है कि--/इस प्रश्न का, जैसी कि हम कव्पना 
करते हैं, कहीं अधिक विरोध होगा । जो लोग इसके विरोधी 
हैं, वे हमारे पास इसलिए नहीं आ सके हैं, क्योकि उनको यह 
मालूम नहीं था कि हम इस प्रश्न पर विचार करने वाले हैं 0” 
परम्तु यद्द बात संभव नहीं हे। क्योंकि कर्नाटक के समाचार- 
पत्रों में इव प्ररत के अपर पूरी तौए से विद्यौर किया जाजबुका है, 











( रै२४ ) 
और हमारे पास जो कर्नाटक की ओर से इस मामले में मांग 
आई है, वद्द भी वहां के पत्रों में श्रच्छो तरह से प्रकाशित होचुको 
है । यदि कुछ लोगों ने इस मांग का ग्रोघ करने के लिए 


श्रच्छी तरह सोचा होता, तो हमारा ख्याल हे कि वे अपने 
विचारों के विषय में अवश्य हमें सुचित करते। 


.. इसमें संदेह नहीं कि हम इस प्रश्न का अंतिम रूप से 
फूसला नहीं कर सकते । परन्तु हम यह अल्ुभव करते हैं 
कि जो सब कर्नाटक को एक करने के हामी हें, उन्होंने 
इसके लिए अपना पूरा अविकार सिद्ध किया है। हम 
यह तजवीज़्ञ नहीं कर सकते कि इस नये प्रांत की 
, ठीक सीमाए क्या होंगो। यह द्वो सकता है कि सीमा 
के कुछ भागों में दो भाषायं बोली जाती हो । इस सम्बंध में 
तहक़ोकात की जा सकती है। यह तहक़ोकात तत्‌ सम्बंधी 
विशेशों को कमेटो द्वारा होनी चाहिये | श्री० अणे और श्रीयुत 
प्रधान इस प्रश्न पर अपनो कोई राय ज़ाहिर नहीं करते हैं। । 
.._ सिंघ--यह एक अभाग्य की बात है कि यक्पि सिंध की 
पूथकता के प्रश्न के कारण बहुत कुछ गरम दलीले दी गई हैं, 
परन्तु हमारे प!स इस सम्बंध में वे सब वाक़ात, जैसे हमारे 
सामने कर्नाटक के प्रतिनिधि ने रबखे हैं, नहीं हैं । हम उस 
तरीक़॒ की, जिसमें कर्माठक्ष का मामला बड़ी पूरी तौर से 
. नकशे और आमदनी के व्यौरे के साथ तैयार किया गया है 
. उनके लिये, जिन्होंने सिंध की पृथकता को मांग को उपछलिते 
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कि स्व दल-सम्मेलन ने दिछी में एक सब-कमेटी सिंध का 
आमदनी के प्रश्न की तहक़ीकात करने के लिए नियुक्त की थी । 
परन्तु अभाग्यवश पृथकता के समर्थकों ने इस कमेटी के 
सन्प्रुख कोई सुचिधाए' उपजित नहीं कीं, जिसका नतीजा यह 
हुआ कि उस सब-कमेटी ने अब तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की 
है । हम यह नहीं कह सकते कि वह निकट भविष्य में कोई रिपोर्ट 
तैयार कर सकेगी । इसलिए, इस समय हम सावथारण सिद्धान्तों 
पर ही और बिना उस सहायता के, जो हमें वहां की आमदनी 
वर्ग रह के ब्यौरे से मिलती, इस मसले पर विचार करते हैं । 
हम प्रांतों के पुनविभाग के सम्बंध में दो महत्व 
पूर्ण विचार--(१) भाषा और (२) लोगो की इच्छा--उपखित 
कर चुके हैं । सिंध वास्तव में इन दोनों विचारों की पूर्ति 
करता है । यह निश्चय रूप से एक भाषा-ाषी प्रांत है और 
इसके बहु-संख्यक लोग इसकी पृथकता के लिए मांग उप- 


. 'खित करने को तैयार हैं। हमारे पास उन लोगों की, जो सिंघच 


की पृथकता बाहते हैं, निश्चित संख्या नहीं हे। परन्तु हमें 
यह मालूम करना है कि क्‍या कोई एक सुसलमान भी 
इसका विरोध करता है? मुसलमानों की जन--संख्या सिंध में 
७४ फी सदी है। हमको यह भो मालूम है कि सिंध की 
दूसरी जातियों--हिन्दू और पारसी--के कुछ लोग पृथकता के 
पक्ष में हैं। इसलिए हम आसानी से यह झुथाल कर सकते हैं 


कि सिंघ के बहु-संज्यक लोग प्ृथक्ृता खाहते हैं। हम यह 
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क्‍ ( शश८६ 2 
जानते हैं कि हिन्दुओं में एक ऐसा दल है, जिले ज्यादा- 
तर सिंध के हिन्दू ही हैं, जो पृथकता के बहुत ख़िलाफ़ हैं । 
यह कहा गया है कि सिंध को 'प्रथक करने से पहिले लघ्ु- 
सं व्यक जाति के एक तिहाई लोगों को राय इसके पक्ष में ले 
लेनी चाहिए | हमारे ख्याल से यह एक बिलकुल गलत सिद्धांत 
है। यह न केवल आत्म-निश्चय हैं, के सिद्धांत को जड़ को काटता 


है, बिक बहु-संख्या के निर्णय के सिद्धांत्त का मी .खून करता 


है और इससे अजीब नतीजे निकल सकते हैं। उदाहरणार्थ 
यह हो सकता है कि दस या अठारह फी सदी लोग 
६० या ८५१ फ़रो सदी लोगों को श्रपनी राय पर चलने से पूर्ण 


रूप से रोक सकते हैं | यह प्रजातंत्र-राज्य का नियम नहीं हे। 


तो फिर ऐसी हालत में लघु-संव्यक जाति क्या हे! 
साधारणतः प्रान्‍्तों के पुनरविभाग का प्रश्न हिन्दु-मुसलिम 
अथवा साम्प्रदायिक प्रश्न नहीं हे । लघु-संल्यक जाति यदि इस 
सम्बन्ध में विरोध कर सकतो है, तो प्रश्न के ग्रण-दोष के 
के आधार ही पर कर सकती है, न कि साम्प्रदायकता के आधार 
पर । अब प्रश्न यह है कि इस लघु-संख्यक ज़ाति के प्रत्येक 


: व्यक्ति की राय भला कैसे. बदली जा सकती है और यदि कुछ 


आदमी बदल भी जाय॑ं, तो फिर भी कुछ लोग रह जाते हैं । 
फिर यह कहा जायगा कि जो लघु-संख्यक लोग रह गये हैं 
उनमें से एक तिहाई आदमियों को सहमति ले लेनी चाहिए । 

सिंध वाघ्तव में दोनों बातों--(१) भाषा और 
(२) लोगों कोइच्छा का उत्तर सन्‍्तोष-प्रद देता है। 
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इसके अलावा, भूगोल की दृष्टि से भी यह एक अलग प्रांत है ओर 
इस टष्टि से जो इतका बम्बई से सम्बन्य है, वह बिलकुल अस्वा- 
भाविक है। बम्बई से इसमें पहुंचने के लिए कोई आखान रास्ता 
भी नहीं है। इसलिए, राज्य-प्रबंध की दृष्टि से इसकी पृथकता 
वाच्छुनोय हे | 

कहा जाता है कि सिंध आर्थिक दृष्टि से और इससे 
भी अधिक मालगुज़ारी की दृष्टि से एक पृथक पांत का भार 
सहन नहीं कर सकता और यही भो कहा जाता है कि सिंध 
की मालगुज़ारी में बहुत बड़ी कमी पड़ती हे, जिसकी पूर्ती हर 
खाल बम्बई के अन्य भागों की मालग़ज़ारों से की जाती है। 
हमारी यह राय है कि साधारणतः एक प्रांत को अपने ख़ाचें 
को स्वयं बरदाश्त करना चाहिए ओर उसको केन्द्रीय सर- 


कार की सहायता को आशा न करनी चाहिए । ऐसे उदाहरण 


हैं जब कि केन्द्रीय सरकार एक प्रांत की उन्नति के लिए कुछ 
समय के लिए इस खूपाल से कि वह भविष्य में रुवयं सम्पन्न 
हो जायगा, सहायता दे सकतो है। कुछ ऐसी भी ख़ास सूरते हो 

क्त। हैं, जब कि ऐसी सहायता का देना आ्रावश्यक हो 
जाता है। लेकिन ऐसे प्रांत को, जो पृथकता की इच्छा करता है 
इस अभिप्राय से बाहर. की। सहायता के लिए आशा नहीं 
करनो चाहिए कि वह अपने राज्य-प्रबंध को चला सके। 
जल्तको यह समम लेना चाहिए और घोषित कर देना चाहिए 
कि वह रूवयं अपने झा को बरदाएत कर लेगा | 

खैर, हम यह पहिले ही से खयाल किये लेते हैं कि इस समयरसिंव 
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अपने राज्य-प्रबंध को बाहरी रुपये की सहायता से कर रहा है । 

परन्तु इससे हमारे विचारों में कोई परिवतंन नहीं 'होता। खर्च 


में कमो करके इसका प्रबन्ध किया जा सकता है । इसके अलावा 


यह भी हो सकता है और यह सम्भव भी है कि खेती 
आदि व्यवसाय के बढ़ाने से भो आमदनी बहुत कुछ बढ़ 
सकती है । जिस समय हम स्वतंत्र हो जायंगे, उस समय , 
हमें खर्च को कमी को समस्या को तमाम हिन्दुस्तान मे 


भुगतना पड़ेगा। उस समय हमारा सब्र से पहिला ख्याल देश 
की उन्नति पर और ख़ास तोर से उन विभागों पर, जो राष्ट्र 


का निर्माण करेंगे, रुपया ख़र्च करना होगा। यह रुपया हमें 
केवल प्रांतीय खर्च को कम करने और आमदनो के दूसरे 
जरियों ही से प्राप्त हो सकता है। हब आड 
_ सिंध का ध्रांत बहुत कुछ उन्नति कर सकता है। किरांची एक 
बहुत बड़ा बंदरगाह हो सकता है। इसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े 
भाग हैं, जिनमें या तो बिलकुल ही खेती नहीं होती यां 
जो काफी तौर से समुन्नत नहीं हुए हैं। इसलिए, हमारी 
यह एक असम्भव कठ्पना नहीं है कि सिंध कुछ समय में 
सब प्रकार से सम्पन्न और सम्पतिशाली प्रांत हो जायगा। 
केबल आमदनी ही के आधार पर, जब कि कोई और आधार 
सच्वा नहीं है, आत्म-निश्चिय के श्रधिकार को अप्वीकार करने 
से बड़ा असंतोष फैलेगा और उससे सिंध की उन्नति में बाचा 
आ्रवेगी । वह शक्ति, जो प्रान्त के जीवन के बनाने और काम-कार्ज- 
के बढ़ाने में लगनी चाहिए, व्यर्थ के आन्दोलन में बरबाद होगी । 
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श्रगर यह अविकार इस शर्त पर दे दिया जाय कि सिंध को 
खझपना खर्चा बरदाश्त करना होगा, तो नये प्रांत को सख्त 
काम करने में और दूसरे आगे बढ़े हुए भांतों की बराबरी 
करने में बड़ी सहायता मिलेगी 
इसलिए, हमारा ख्याल यह है कि सिंध को अलग करने के 

लिए जो दलोले दी गई हैं, वे बहुत मजबूत हैं | आमदनी के प्रश्न 
के विषय मे, जिसके सम्बन्ध में विचार करने के लिए काफ़ी सामान 
नहीं हे, हम अपनी निश्चित राय नहीं देसकते। परन्तु यह सम्भव नहीं 
है कि आम दनी सम्बन्धो विचार पेसे होगे, जो दूसरो महत्वपूर्ण 

बातों क।, जिनपर हमने विचार किया है, दाब दें गे। इसलिए, हमारा 
यह कहना है कि अगर कोई ऐसी कठिनाई नहीं हे, जिसको 
पार नहीं किया जा सकता तथा जिसकी हम इस समय कव्पना 
भी नहीं कर सकते, तो सिंव को पृथक कर देना चाहिये। 

हम यहां पर यह कह देना चाहते हैं. कि हमारे साथी 

अीयुत अणे ओर अ्र० प्रधान इन हमार/ दलीलों से, जिनको 
हमने ऊपर दिया है, पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं । वे इस 
बात को मानते हैं कि सिंध एक भाषा-भाषो प्रांत हे और 
वहां को बहु-संब्यक जाति की ओर से इसकी पृथकता के लिए 
बड़ी दृढ़ मांग है। परन्तु वे यह चाहते हैं कि इस संबंध में कोई 
आन्तम राय देने से पहिले सिंध की आमदनी और राज-प्रबध 

के पहलुओं के बारे में तहक़ीक़ात कर लेनी चाहिए । हमारी 


भो यह राय हे कि सिंध को पृथक करने से पहिले वहां. की हु 


आमदनी के विषय में तहक़ीक़ात करना जरुरी है । 
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हा गि 
( १३० ) 


हम यह भंकह देना चाहते हैं कि एक क्षेत्रको पूथकता और 
एक नये प्रांत को रवना का यह जरुरी अर्थ नहीं है कि उसका आर्थिक 
जीवन ही वृथक हो जायगा और न उसका यह श्र्थ है कि वहाँ 
सरकार की सब बाते दुचन्द हो जायंगी। उदाहरणार्थ यह 
बिलकुल सम्भवत्र है कि एक हाईकोर्ट एक से अधिक प्रान्‍्तों की 
सेवा कर सकता है । 

सिंध के प्रशन को छोड़ने से पहिले हमको उस पे पर, 
जो सिंध-ऐक्ट कहलाता है और जो हमारे पास सिंध 
नेशनल लीग की ओर से आया है, ध्यःन देना है। इसमें दस 
नियम हैं, जो बहुत सी बातों से सम्बन्ध रखते हैं ओर उसपर 
३१ हिन्दू, मुसलमान और पारसियाँ के हस्ताक्षर हैं । हमारे 
पास इस पऐक्ट के खिलाफ और इसपर ह्ताक्षर करने वालों 
को श्रनधिकारी बतलाते हुए सिघ के आस्ये-सम्मेलन, और 
सिंध की प्रांतीय हिन्दू सभा की ओर से प्रतिनिधि तथा बहुत 
से सिंधी हिन्दू व्यक्तियों को ओर से तार आये हैं।. 
हमारे सामने इन प्रतिदधन्दो अधिकारों की जांच करने के लिए 
कोई सामिग्री उपस्थित नहीं है और न हम यह ख्याल करते हैं 
कि ऐसा करना हमारा फूर्ज़ भी है । यह स्पष्ट है कि सिंधी लोगों । 
में कोई ऐसा सावंजुनिक एकमत नहीं हे, जो इस ऐक्ट को... | 
जैसा का तैसा स्वीकार करने के लिए इस कमेटी को मजबूर करे। 
हां, जिन उत्तरदायी लोगों ने हमको लिखा है, उनके लिखे पर ! 
हमने बड़ी सावधानी के साथ विचार किया है। हम व्य- * 
वस्थापिका सभा में जगहों के संरक्षण के बारे में पहिले ही विद्यार । 
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के श्े 
( ३१ ) 
कर चुके हैं और हमने इसको स्वीकार करने के लिए अपनी अस- 
मर्थता भी प्रकट कर दी है। बम्बई से सिंध की पृथकता की 
वांच्छुनीयता के विषय में हम उनसे सहमत हें । परन्तु हमें खेद 
है कि हम उनके इस कथन को “तितेपांय पसारिये, 'जेती लांबी 
सोर” आमदनी संबंधी समरुया का अन्तिम हल नहीं कह सकते । 
इस समय यह मामला केवल उस्ली जगह रहना चाहिए, जहां 


हमने इसे छोड़ दिया है। यहाँ पेक्ट के दूसरे नियमों पर 
विचार करना आवश्यक नहीं हे। 











पाँचवां अध्याय 


देशी रियासतें और विदेशीय नीति 
देशी रियासतों के श्रति नेता तथा झंस्थाओं 


को मनोवत्ति--अब हम, सबसे अधिक महत्व के प्रश्न, 
देशी रियासतों की ओर आते हैं । इस विषयपर विचार आर- 
मम करते समय हम सबसे पहिले इस बात का विरोध करना 
चाहते हैं कि कुछ लोग यह कहा करते हैं कि त्रिटिश हिन्दुस्तान 
के नेता लोग अपने बहस-मुबाहिसे में या योजनाओं में देशी 
रियासतों का कुछ भी ज़िक्र नहीं करते हैं कि इनका हिन्दुस्तान 
सरकार से वतंमान समय में अथवा भविष्य में क्या सम्बन्ध 
रहेगा । इस सम्बन्ध में हमें ज़ोर देकर यह कहना है कि यह 
कहना कि पब्लिक व्याख्यान, कान्फरस तथा नेताओं के 
भाषणा में देशी स्यासतों या उनको समस्याओं या हिन्दु- 
स्तान-सरकार के साथ उनके सम्बन्ध के बारे में उपेक्षा की 
जाती है, बिलकुल गुलत है। यदि यह शिकायत है कि देशी 
रियासतों के मामलों पर अथवा हिन्दुस्तान-सरकार के साथ 


जो उनके सस्बन्च हैं, उनपर एसेम्बली [केन्द्रीय व्यवस्थापिका 


सभा] में बिचार नहीं हुआ है, तो इसका जवाब सीधा सादा 


यह हैं कि देशो रियासतों के बारे में एसेग्बली में बहस-मुबा- 


हिसा करने को मनाई है, जिसके लिए हुक्म निकले हुए हैं। 


हू 


हि 
क्न 














( शरै३ ) 

इसलिए, इससे यह ज़ाहिर है कि इसके लिए हिन्दुघ्तान के 
नेता जवाब-देह नहीं हो सकते | इसके अलावा दूसरी ओर 
हिन्दुस्तान की शायद ही ऐसी कोई प्रभाव-शाली संस्था होगी, 
जिसने कुछ सालों से देशी रियासतों की समस्या के बारे में 
कुछ न कुछ कहा न हो । कांग्रेस, लिबरल लीग, हिन्दू-सभा 
और स्ंदल-सम्मेलन ने, जिसने इस कमेटो को नियुक्त किया 
है, देशी रियासतों की समस्या की उपेक्षा करने के बजाय 
प्रत्युत, इसपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। देशी र्यासतों की 
प्रजा भी अपनी अपनी रियासतों के भीतरी मामलों के बारे 
में बड़ी दिलचस्पी ले रही है और अपने अधिकार और स्व- 
तंत्रता की मांग उण्खित कर रही है। रियासतों की प्रजा के 
प्रतिनिधियों की दो सभाए हो चुकी हैं । इनकी दूसरी सभा 
ने, जो मद्रास में हुई थी, एक कमेटी नियुक्त की थी। उस 
कमेटी ने एक ऐसा स्वराज-विधान तैयार किया है, जिसमें 
देशी रियासतें और ब्रिटिश हिन्द्स्तान दोनों ही शामिल हैं और 
जिसको उसने शिफ़ारिस करके हमारे पास भेजा है । हम इस 
कमेटी के शासन-विधान पर आगे विचार करे गे। हम यह जानते 
हैं कि कुछ साल से देशी रियासतो के कुछ राजाओं को इस बात 
से दुख पहुँचा है कि त्रिटिश हिन्दुस्तान की जनता उनके मामलों 
में कुछ दरूल देने लगी है ओर इसकी उन्होंने उनकी यह कह कर _ 
निंदा की है कि त्रिटिश हिन्दुस्तान की जनता में या तो ज्ञान का क्‍ 
या राजनीतिक बुद्धिमानी का या सहानुभूति का अभाव हे । हम _ 
इसलिए, उनके इस दोषारोपण का घोर विरोध करते हैं कि 








( १३४ ) 

ब्रिटिश हिन्दुस्तान के बुद्धिमान लोग ऐसे कूप-मंडक हैं कि 
वे ब्रिटिश हिन्दुस्तान को बाहर की बातों की ओर देखते तक 
नहों है अथवा वे देशी रियसतों के राजाओं तथा उनको प्रजा 
के मत के समझने, या उनके साथ, जहाँ कहीं अथवा जब 
कभी सम्भव हो सके, सहानुभूति प्रकट करने के लिए देयार 
नहीं हैं । यदि त्रिटिश हिंदुस्तान को जनता ने कभी देशी रिया- 
सतों के कुछ अधिकार की आलोचना को है, या कभी उनके 
भीतरी मामलों पर विचार किया है, या किसी और दृष्टि से 
उनके और हिन्दुस्तान के भावी स्वराज-शासन के वेध सम्ब- 
न्‍्धों की उन्नति में बाधा डाली है, तो यह सब उसी हृ॒द तक 
हुआ है, जितना होना चाहिए था। हमारा यह भय है कि देशा 
रियासतों को समस्या पर जो आज कल ज़ोर दिया जा रहा 
है, वह हमारे औपनिवेशिक स्वराज्ञ की प्रगति के मार्ग में एक 
पेसा विन्न है, जिसका दूर नहीं किया जा सकता और एक 

ऐस। शरारत है, जिसकी कोई हद्‌ नहीं और इसके अलावा 
उससे “दोनो हिन्दुस्तानों” के बीच, बजाय इसके कि वह दोनों 
को मिलाने को कोशिश करें, बड़ी गलतफहमी पैदा होने को 
संभावना है। 


ब्रिटिश हिन्दुस्तान और देशी रियासतों में 
समानतारं--जब यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि एक 


“हिन्दुस्तानो हिन्दुस्तान” है, जिसमें देशी रियासते' हैं, जिनमें 
से कुछ यदि युंरुप के कुछ देशों से बड़ी नहीं हैं, तो उनके 









लक ह 
( १३७ ) 

बराबर जरूर हैं ओर अपने भीतरी राज-काज़ में पूर्ण रूप से 
स्वतंत्र ओर गौरववान हैं, तब हम यह ख्याल करते हैं कि 
यदि हम उन एतिहासिक, धामि क, सामाजिक और आशिक 
समानताओं की, जो देंशी रियासतों ओर ब्रिटिश हिन्दुरुतान 
के लोगों के वीच विद्यमान हैं, उपेक्षा की जायगी, तो राजनी- 
सतिक दृष्टि से तथा भविष्य को देखे यह नीति बहुत संकीरणं 
रहेगी । और न हम यह ख्याल करते हैं कि ऐसा हो सकता है 
कि देशी रियासतों और ब्रिटिश हिन्दुस्तान के बोच बनावटी 

भोगोलिक सीमा नियत करदी जाय । आज कल हिन्दुस्तान में. 
विचांर-माव एक जगह से दूसरी जगह के लिए ६० या ७० 
वर्ष पहिले की अपेक्षा अ्रधिक तेज़ी से पहुंचते हैं। देशी रिया- 
सतो की समस्या पर इस कढ्पना पर विचार करना कि 
ब्रिटिश हिंदुस्तान में जो आज कल प्रबल विचार-धारा बह रही 
है, वह बहुत दिनों तक उसी में बहकर उसी की सीमा के 
भीतर रह जायगी, एक फूजू ल की बात है। यह बात ख्याल 
में नहीं आसकती कि देशी रियासतों के लोग, जिनमें पेसी ही 
इच्छाएं और आ्रशाए' धधक रही हैं, जैसी ब्रिटिश हिन्दुस्तान 
के लोगों में, हमेशा चुपचाप उसी हालत में रहे आए गे, 
जिसमें वे आज कल रह रहे हैं, या त्रिटिश हिन्दुस्तान के लोग, 
जिनका इनसे खून, जाति तथा धर्म का रिश्ता है, इनका साथ 
न दे गे । इसलिए, हम इस समस्या पर विचार करते समय 
जो नतीजा निकालेंगे, उसका आधार इन दोनों का बाहरी 
अन्तर न होगा, किन्तु दानों के आपस के हित होंगे | इन हितों 

जे क्‍ & | 



































हल ० 

( ११६ 2 
के कोरण ये दोनों रुपष्ट रूप से मिलकर काम करने लगेंगे, जो 
इनके आपस की संरक्षा तथा उन्नति के लिए सबसे अधिक 
स्वाभाविक मार्ग होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि इन 
दोनों के बीच आसानी से समझौता होने का कोई सा धन है, तो 
बस ये आपस के हित हो हैं । यद्‌ इस आपस के हितों के प्रशन 


क लेकर देशी राजाओं के, उनको प्रजा के, त्रिटिश राज्य के और 


ब्रिटिश हिंदुस्तान के प्रतिनिधि लोग समभोते के लिए 


सभा करे, वो बड़े प्रेम-पूर्वंक सब भझंगड़े दूर हो ,जाएंगे। 
परन्तु अभाग्यवश बहुत से देशी राजाओं ने देश के दो महत्व- 
पूर्ण दुला--अपनी प्रजा तथा ब्रिटिश हिन्दुस्तान के लोगो-- 
की उपेक्षा करना ही पसंद किया है और बटलर कमेटी# की, .._ 
_ जिसके लिए यह हिदायत दी गई है कि वह शासन सम्बन्धी... 
प्रश्नों पर विचार न कर सकेगी, नियुक्ति के लिए प्रार्थना की है... 
अथवा उसको रुवीकार किया हे । इस कमेटो की गुप्त बेठेक 
हो रही हैं। परन्तु इसके बारे में जो खूचाएं प्रकाशित हुई हैं, 
. उनको देखने से हमें इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं रह जातो. 
कि हिंदुस्तान में नौकरियों के लिए भी वेध सिद्धान्तों पर ज़ोर. 
देकर देशी रियासतों को “हिन्दुस्तानी अल्सटर” १ में तब्दील 


किया जा रहा हे । द 
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धयह कमेटी देशी रियासतों की तहकीकात के लिए नियुक्त हुई है। 


इसके अध्यक्ष-सर हर कोट बटलर हैं । द 
+ अल्सटर आयरलेड देश का एक भाग है, जिसपर अंग्र ज़ छोग कृष्लू 


.. करके शेष आयरले'ड पर कब्ज़ा किये हुए हैं। 
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.. सकता है। 


के छठ 
( १३७ ) 
हमने इस रिपोर्ट को प्रस्तावना में उस सवाल का हवाला 
दे दिया है, जिसे सर मैलकम दहेली ने फ़रवरी सन्‌ १६२४ ६० 
की एसेम्बली की बेठक में उठाया था । उस दिन से और लोगों 
ने भी ऐसे ही सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं। अब हम इन पर 
विचार करते हैं । द 
बेध स्थिति--ज्ो इस समय देशी रियासतों की वेध 
स्थिति है, यद्यपि वह कुछ कारणों से स्पष्ट नहीं है, परन्तु 
फिर भी ऐसी अस्पष्ट नहीं है, जिसका समभना कोई मुश्किल 
. हो। यह दावा किया जाता है कि वैध सिद्धान्त के अनुसार 
देशी रियासतों का सीधा सम्बन्ध ब्रिटिश सप्नाट से है, चाहे 
उन्होंने ईरूट इंडिया कम्पनी से सधियाँ की हों, चाहे ब्रिटिश 
सन्नाद से, या चाहे सन्‌ १६५८ से अब तक हिन्दुर्तान-सरकार 
से । अब यह बात साफ ज़ाहिर हे कि वेध शासन में ब्रिटिश 
. सम्राट का अर्थ केवल राजा (किंग) ही नहीं है। ब्रिटिश 
: सम्राद काश्र्थ बेघ भाषा में राजा-पारलमेंट # [ किग-इन- 
पालमेंट ] है। सन १८५८ ई० से पहिले हिंदुस्तान में ईस्ट 
इडिया कम्पनी का अधिकार था, जिसको ब्रिटिश सम्राट ने 
उस कम्पनी को दिया था। अब सन्‌ १८५८ ई० से वह अधि- 
कार ब्रिटिश सम्राट ने भारत-सरकार और भारत--मंत्री को दे 
दिया है, जो भारत--सरकार का, जिसे पार्लामेंट ने स्थापित 
किया है, एक ख़ास जुड़ा है। सन्‌ १८८ ई० के एक्टकी ६७ थीं 
औराजा जो कर सकता है, वह पालंमेंट की सलाह ही से कर 


कर 


छ. 








हे । 


( शश८ट ). 


धारा में यह लिखा हुआ है कि--“उपरोक्त कम्पनी ने जो जो 


संधियां की हैं, उन सब के मानने के लिए ब्रिटिश सप्नाट 
बाध्य होगा,” ओर इसी एक्ट की १३२ वीं धारा, जिस पर अमल 
हो रहा है, यह बतलाती है, कि “ईस्ट्‌इंडिया कम्पनी ने जो संधियाँ 
की थीं, उनपर यदि इस एक्ट के आरम्भ होने पर अमल 
हो रहा था, तो वे ब्रिटिश सम्राट उनको मानने के लिए बाध्य 
होगा ।” वास्तव में बात यह है कि उन संधियों को अमल मेँ 


लाना, उन संधियाँ के जो मंतब्य हैं, उनको पूरा करना, उनका 


अर्थ करना, ये सब काम भारत-सरकार के साधारण काम- 
काज तथा कर्तव्यों में से हो गये हैं और इनकी देख-भाल का 


काम भारत-मंत्री करता है। यह बात ख्याल में नहीं झासकती 
कि कोई हिन्दुस्तानी राजा, वतमान शासन-विधान के समय 


भारत-सरकार अथवा भारत-मंत्री की उपेक्षा कर सकता है 
ओर अपने संधि स'बन्धी मामलों को त्रिटिश सम्राट अथवा 
उसकी सरकार तक ले जा सकता हे। इसके अलावा, एक बात 


यह भी हे कि भारत-सरकार के कुछ ऐसे भी अधिकार हैं, जो 


उसे परम्परा तथा रिवाज़ के कारण मिल गये हैं और जो 
लिखित संधियों में नहीं हैं। सन्‌ १८६० ई० के विदेशीय 
शासन एक्ट और सन्‌ १८७६ ई० के २१ वे हिन्दुस्तानी विदेशीय 
शासन एक्ट पर भारत-सरकार ने प्रायः अमल नहीं किया है, 
क्योंकि इनका शासन-द्षेत्र बड़ा विस्तृत है। 
भारत-प्तरकार का प्रस्ताव--भारत-सरकार का २५ 
अक्टूबर सन्‌ १६२० ई० का प्रस्ताव उन शिफारिसों को श्रमल 





है 

















( १३६ ) 


में ले आया है, जो हिन्दुस्तान की विधानात्मक खुधार-रिपोर्ट 
के ३०६ वें पैरा मे दज' हैं ओर जो यह बतलाती हैं कि ऐसे 
मामलों में किस प्रकार कार्यवाही होनी चाहिए, जिनके बारे में 
“यह सवाल पैदा होवे कि एक देशी राजा को उसके राज्य से 
थोड़े समय अथवा सदा के लिए बंचित करना चाहिए या 
उसको उसके अधिकार, पद, गोरव आदि से, जिन्हे उसने 
शाज़ा होने के कारण प्राप्त कियां है, या किसी देशी रियासत 
के युवराज अथवा कुद्धुम्ब के किसी और उत्तराधिकारी 
को, जो रियासत के कानून तथा रिवाज के अनुसार राजा 
होने का अधिकारी हो, गद्दी से बंचित करना चाहिए” | 
. बैच स्थिति पर लाड रोडिग--५७ मार्च सन्‌ 
१६२६ ई० में लाड रीडिग ने देशी रियासतों की वेध स्थिति 
के विषय में इस प्रकार ज्ञोग देकर लिखा था--(अ) हिंदुस्तान 
में ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता सबसे ऊपर है। इसलिए, देशी 
स्यासतों का कोई राजा नियमानुकूल भारत--सरकार के 
साथ बराबरी की हैसियत से व्यवहार नहीं कर सकता। 
ब्रिटिश सम्नाट की प्रश्ुता केवल संधि-पत्रों ही के कारण नहीं 
है, किन्तु बिना उसके भी विद्यमान है और उसका जो घिदेशी 
राज्यों के तथा अपनी विदेशीय नीतिके मामलों के बारे में जो विशेष 
अधिकार हैं उसके अलावा भी त्रिटिश सरकारका यह अधिकार और 
कतंव्य है कि वह सब संधियों को मानते हुए भी हिः्ड्स्तान में सब 
जगह अमन-अमान कायम रकखे। (ब) ब्रिटिश सरकार का 
ज्ञो देशी रियासतों के मामलों में दखल देभे का अधिकार है, 


लक 





। ह क 
( | १४० ) है ह ।. 


वह इस बात का एक और सबूत है कि ब्रिटिश सम्राट सबसे 

ऊपर है | (स) देशी रियासतों के राजाओं को, जो उनके 

राज के अन्दर के मामलों के बारे में तरह तरह की स्वतं- 

जताएं दी गई हैं, उसके लिए वे ब्रिटिश सप्नाट के लिए उत्तर- 
यी हैं।” 

यह बात सब को मालूम है कि देशी रियासतों के राजाओं 

को जो अधिकार दिये गये हैं, उनके ऊपर अमल करने के 


बारे में अथवा अधिक स्पष्ट रूप में यह कहिए कि उन अधि- 


कारों को अमल में लाने के विषय में, जो हिन्दुस्तान--सरकार 
का फ्सला है, उसके बारे में बहुत कुछ टीका-टिप्पणी हो चुकी 


है ओर असंतोष प्रकट किया जा चुका है। ओर लाड्ड रीडिंग 


के पत्र में, जिसको उसने हेदराबाद के निञ्ञाम के लिए लिखा 
था और जिसका अंश हमने ऊपर उद्ध त किया है, देशी रिया- 
सतों के बारे में, जिन वेध बातों का जिक्र किया गया है, उनके 
कारण बड़ी छान-बीन उठ खड़ी हुई है। हमारा विचार या अभिप्राय 
यहां पर इस पत्र के गुण-दोष को अलोचना करने का नहीं है। 
हम तो इसकी ओर केवल यह दिखलाने के लिए ध्यान आक- 
षिंत करते हैं कि देशो राजाओं को ज्ञो बड़े बडे अधिकार मिले 


हुए हैं, उन पर वे केवल हिन्दुस्तान-सरकार की इच्छा, आशा ' 


तथा बल ही पर अमल कर सकते हैं । 
हिन्दुस्तान-छरकार को या तो परम्परा से चली आरही 


रिवाज के कारण या अपनी प्रभता के कारण इन निम्नांकित 


बातों के लिए श्रधिक्रर प्राप्त हैं-. 





वर न कल अमर अप नम मम अ अल मम मा 

















( १७१ 


(१) वह देशी रियासतों के राजाओं #ी गद्दी पर बैठाल सकतो 


हे। 


(२) चह एक राज़ा को नाबालिगी में उसके राज्य का इन्तज्ञाम 


कर सकती है। 


५७ 


(३) वह देशी राआओं तथा उनके जुमीदारों के कगड़ों का निब- 
टारा कर सकतो है। 


(8) वह देशी स्यासतों के कु-प्रबंध के समय हस्तक्षेप कर पु 


सकती है। 


यदि देशी रियासतों के राजा लोगों को इन बातों के बारे 


में कोई शिकायतें हों और उनको वे दूर कराने की इच्छा करें, 
तो सम्भवतः उनके साथ हिन्दुस्तान का प्रजातंतर--राज्य भी 
सहानुभूति प्रकट करेगा और हम यह भो अनुभव करते हैं कि 
यह बात किल्ली प्रकार से असघ्मव अथवा अकरणीय नहीं हो 
सकती है कि यह निश्चय हो जाय कि हिन्दुस्तान की वर्तमान 
सरकार अथवा भविष्य की सरकार देशी रियासता 


के मामलों में कहां तक दख़ल देगी। हमारा यह खझूषाल है 


कि इस साधारण बात की उपेक्षा न की जायगी कि हिन्दुस्तान 


. की औपनिवेशिक सरकार भी इसी प्रकार सम्राट के साम्राज्य 


के अधीन होगी, जैसे हिन्दुस्तान को वर्तमान सरकार है और 
इस बात के लिए भी कोई एतराज्ञ नहीं होगा कि हिन्दुस्तान की 
वर्तमान सरकार के स्थान ही पर भविष्य में ओपनियेशिक 
सरकार की स्थापना होगी । 
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क्‍ ( १४२ ) 
यदि देशी रियांसतों के राजाओं की राज-भक्ति का संबंध 
इ'गलेंड के राजा, उसके वंश तथा राज्य से है, तो उसकी शक्ति, 
जब हिंदुस्तान को ओपनिवेशिक स्वराज मिलेगा और हिन्दु- 
स्तात की सरकार में परिवत न होंगे, ज्यों की त्यों रहेगों स्‍ 
इस संबंत्र में देशी राज्याओं के जो कत ब्य होंगे, उनका वे... 
काफ़ी अच्छी तरह से पालन कर सर्कंगे ओर उधर सम्राट भी! 
अपने उन विशेष अधिकारों पर अमल कर सकेगा, जो 
सम्राट और देशी रियासतों के संबंध से अनिवाय सम्बन्ध! 
रखते हैं । सा 
सर लेसली स्काट के विचार--इस विषय पर जो श्रभी 
हाल में विचार प्रकट किये हैं, अब हम उनकी ओर आते हैं. 
ये विचार सर लेस्लो जैसे खुविश्यात मनुष्य के हैं, जिसको 
देशी राजाओं ने अपने परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किया... 
है। उसने अपने विचारों को उस पत्र में प्रकट किया हे जो 90 आह 
ला क्वारटरली रिव्यू” के जुलाई माह के अ्'क में छपा है। हम क्‍ 
यह मानने को तैयार हैं कि सर लैसली बड़ा नामी बकील 
है। परन्तु हम यह कहे से नहीं चूक सकते कि उसने जो... 
देशी राजाओं के परामर्शंदाता की हैसियत से अपने विचार 


. भ्कट किये हैं, उन पर अभी न्‍्याय-विभाग को उस समय, जब का 
कि उसके सामने इस प्रश्न के दोनों पहलुओं के विचारों को 


उपस्थित कर दिया जाय, विचार करने को ज़रूरत है। जहां 
तक इस पत्र का हम से सम्बन्ध है, हमारा इसके चिचारों से 
मत-भेद है। यह कहने के बाद कि सम्राट और देशी रियासतों 


हक 
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के बीच जो सम्बन्ध है, उस पर न तो अन्‍्तर्राष्ट्रीय कानून का 
कोई अ्रधिकोर है और न म्युनिसिपल फ़ानून का, सर लैरुली स्काट 
यह प्रएन करता हे, “तो फिर सम्नाट और देशी रियासतों के सम्ब- 


_न्घ के लिए कौन से कानूनी सिद्धान्तों की शरण लेनी चाहिए” ? 


इस सम्बन्ध में न तो पुरानी कोई कानूनी नज़ीर ही है, और न 
कोई दूसरी इससे मिलती-जुलती मिसाल, जो इस सम्बन्ध 
में कुछ सहायता दे सके । इसका हल यही हे कि कानून के 
श्रादि सिद्धान्तों की शरण लेनी चाहिए। हमको रूवयं सब 


. बातों पर विचार करना चाहिए। इस क्षेत्र में अमो किसी 


वकील ने काम नहीं किया है।” यदि इस क्षेत्र में किसी 
कानूनदां वकील ने काम नहीं किया है (हम यह कहने का 
साहस करते हैं कि ऐसा कहना ही गलत है). तो हमारे रूयाल 
से यह काम ज़्यादातर एक राजनीतिजन्न का है, न कि एक वकील 
का । सर लेस्ली स्काट ने अपने पत्र में पांच विचारों का 
जिक्र किया है, जिनमें से कुछ तो ठीक माने जा सकते हैं 
ओर बाकी हमें ऐसे मालुम पड़ते हैं, मानों ऐसे उदार भाव 
से रकखे गये हो, जिसमें वे न रखने चाहिए थे। इन दोनों 
तरह के विचारों से जो नतीजा निकाला गया है, वह ऐसा 


 बैतुका है कि उससे यह बात निश्चय हो जाती है कि यदि देशी 


रियासतों के राजा लोगों ने यह फौसला किया कि उनकी वही 
र्थिति रहेगी, जो इन विचारों द्वारा बड़ी बुद्धिमानी के साथ 
तैयार की गई है, तो इसके मानो ये होंगे कि ब्रिटिश हिन्दु- 
स्‍्तान को अपनी औपनिवेशिक खराज की झाकांक्षाओं को 
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जल की सेना के साथ रहना चाहिए, जितनी से इस कर्तव्य 
का पालन किया ज्ञा सके। ब्रिटिश सरकार इन सेनाओं को 
किसी और सरकार का--विदेशी सरकार को जैसे फ्रांस या 


जापान, या औपनिवेशिक सरकार को, जैसे कनाडा या आइ- 


लिया, या त्रिटिश हिन्दुस्तान-सरकार को भी नहीं दे सकती है।” 


इससे जो नतीजा निकलता है, वह सर लेस्ली के ५ वे 


विचार में दिया हुआ है, यानी यह कि--“सम्राट साधारणतः 


अपने नायबों के चुन सकता है। परन्तु एक नायब उस समय 
कारगर नहीं हो सकता, जब उसके दह्ित ओर उसके कतंव्य में 
विरोध उपस्थित हो जाय। राज्य के जो साधारण काम हैं 


जैसे बिक्री को चीज़ों पर महसूल, रेलवे, बंदरगाह और नमक 
बेचने का अधिकार श्रादि, उनके विषय में यह सम्भव है 


कि त्रिटिश हिन्दुस्तान के द्वित किसी विशेष देशी रियासत से 
भिन्न हो । ऐसे समय सम्नाट का यह कतंव्य है कि वह देशी 


स्यासत॑ के हित की रक्षा करेगा--ख़ासतोर से उस समय जब 
किसी छोटे राज्य का मामला होगा । यदि कट्दीं नायब के द्वितको 


और मालिक के बतलाये हुए कतंव्य का विरोध करने का मौका दे 
दिया जायगा तो”? यदि यह सत्य है,इसके मानी ये हैं कि ब्रिटिश 


हिन्दुस्तान की जो औपनिवेशिक स्वराज्य की ओर प्रगति हो रही हैं, 


उसमें इस समय और सदा के लिए एक प्रभावशाली बाधा उपस्थित 
करना है। क्योंकि यह स्पष्ट है कि देशी राजाओं और ब्रिटिश 


सप्नाट तथा ब्रिटिश जाति के बीच के जो बंधन हैं, वे यदि व्यक्तिगत. 


हैं, तो हिंदुस्तान" सदा त्रिटिश हिन्दुस्तान तथा देशी रियासत में 


के 
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विभक्त रहेगा ओर ब्रिटिश ज्ञाति सदा यहाँ इतनी काफ़ी थल 
ओर जल की सेना रवखेगी, जिससे वह देशी रियासिताों के 
प्रति जो उसका कतंव्य है, उसका पालन कर सके। हम यह 
कहने का साहस करते हैं कि जो दलील दी गई है, वह बड़ी 
बुद्धिमानो की नहीं है। जिस मिसाल के लेकर यह 


 दलोल दे गई है वह ख़ुद गलत है और उस मिसाल के इसुते- 


माल करने में जो दर असल वाक़ात थे, उनका कोई छ्याल तक 
नहीं किया गया है । इस कल्पना के लिए कोई आधार नहीं हे कि 
देशी राजाओं और सम्नाट के बीच जो बंधन हैं, वे उसी तरह 
के हैं जैसे प्राइवेट व्यक्तियाँ में हुआ करते हैं। सर लेस्ली 


स्कांट ने ख़ुर्द अपने पत्र के पहिले भाग में यह बतलाया है कि 


देशी राजा लोग अपनी प्रश्गुता के अधिकारों के उस समय भी 


रख सकेंगे , जब कि वे उसके कुछ कामों को ब्रिटिश सम्राट के. 
दे भो डालंगे। देशी राजाओं की उस समय भी प्रभ्भुता रहती. 
है, जब कि वे किसी दूसरे राज़ा से संबंध रखते हैं, चाहे वह 


राजा ईस्ट इंडिया कम्पनी हो श्रथवा ब्रिटिश सम्नाट हो। 


इसके अलावा यह कद्दना सत्य नहीं हैं कि जो दो प्राइ- 
वेट व्यक्तियों के बीच बंधन होता है, वह ऐसा होता है, जो 


किसी ओर के साथ नहीं हो सकता । यहां यह सवाल नहीं हे कि 


किसी बंधन में बंधे हुए दो व्यक्ति एक दूसरे में विश्वास रखते _ 
हैं । यह जो बंधन है, वह तो एक प्रकार की वस्तु-स्थिति के 
कारण है ओर यह बंधन बिलकुल इसी प्रकार का फिसी ओर के 
स्राथ भी दो सकता है, यदि उसकी ऐसी ही स्थिति हो, जैसी भप्रिटिश 


है 











है । | 
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सरकार की है। यह दलील, हिन्दुस्तान-सरकार का जो हमेशा 
से रेया रहा है, उसकी उपेक्षा करना है श्रीर यदि यह दलील 
इस बात के निश्चय करने के लिए कि 'क़ानूनन बन्घन” क्‍या 
है कानून के आदि सिद्धांतों का सहारा लेती हे, तो उस निश्चय 
श्रौर सच्छे मामले की उपेक्षा करती है कि ईस्ट इ'डिया कम्पनी 


के समय से देशी राजाओं तथा देशी रियासतों के साथ केवल 


हिंदुस्तान-सरकार ही का सम्बन्ध रहा हे । यह दलील जो 


' दोनों के बीच “व्यक्तिगत विश्वास” की बात को प्रकट करती 


है, वह आसानी से समझ में नहीं आती । इस दलील का यह 


मतलब है कि हिन्दुस्तान की भूत तथा वर्तमान समय की जो 
सरकार राज़ करती आरही हैं, ओर ज्ञिनको यह राज करने... 
का श्रधिकार ब्रिटिश सम्राट से मिला है, देशी राजाओं तथा 
उनकी रियासतों के लिए स्वीकार-योग्य थीं और हैं, परन्तु 


भविष्य में यदि हिन्दुस्तान में ओपनिवेशिक सरकार की स्था- 


पना होगी, तो वह इनको रुवीकार योग्य न होगी । इसके साफू 
काल की सरकारें इनको इसलिए स्वीकार-योग्य रही हैं, क्‍्यों- 





कि थे मुख्य रूप से विदेशी रही हैं ओर हिन्दुस्तान के निर्वाचकों 


( बोटरों ) के प्रति उत्तरदायी नहीं रही हैं। और भविष्य में 


जो उत्तरदायी सरकार रुथापित होगी वह देशी राजाओं के 


' इसलिए र्वीकार-योग्य न होगी, क्योंकि उसमे उन्हीं के देशी- 


वासी रहेंगे ओर ये अपने देश के निर्वाचकों के प्रति उत्तर- 


दायो रहेंगे परन्तु यदि हम यह मानले कि यही मामला है, तो 


श् 


न 


उककारथररध३ूरच०ववाएल उक्त 
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फिर यह सवाल उठता है कि क्या इस बात के लिए कोई 
प्रमाण मोजूद है कि जब एक नाथब किसी बंधन! का पालन 
करे, तब वह अपने अपने मालिक की बात को तो मानता नहीं है, 
बढ्कि एक दूसरे की बात को मानता है | हमने यह दिखलाया 
हे कि अब तक इस बंधन को सफकृद नायबों ने काले देशी 
राजाओं के साथ संतोष-जनक रूप में, केवल देखने में संतोष- 
जनक, निभाया है। हम यह पूछना चाहते।हैं कि क़ानूनन वह 


कौन सा सिद्धान्त हे, जो यह बतलाता है कि यह बन्धन काले 


देशो राजाओं के साथ अधिक नहीं तो उतने ह। सन्‍्तोष-जनक 
रूप में काले नायबों के द्वारा नहीं बरता जा सकता ? 

अब हमको इस दलील पर विचार करना है कि मालिक 
उस समय अपने नायब को अधिकार नहीं दे सकता है, जब कि 
नायब के हित ओर उसके कतव्य में विरोध होवे। इस सम्बन्ध 
में भी हमें यह कहना हे कि जो वाक़ात हैं उनका बिल्कुल 


रूयाल तक नहीं किया गया है | यह दलोल इस बात का ख्याल 


नहीं करतो कि त्रिटिश सरकार का नायब यानी वर्तमान हिंदुस्तान- 
सरकार उस समय भी काम करतो हुई चली गई है, जब कि उसके 
हितों ने उसके कतंव्य का विरोध किया है और इसके,लिए न तो. 
कभी मालिक ही के अन्तःकरण को और न नायब हो के अन्तःक रण 


को चोट पहुंचो है, ओर न देशी राज्यों ही ने कोई विरोध 


किया है। इसके बाद सर लेस्ली स्काट कहता है कि जब 
“कानून दोनों के बन्वन रुपध्ट कर.दिये जञाय”--यानी उसका 


ज्ञो बन्धन के बारे में ख़्याल हे उसके अजुसाश बन्धन पैदा हो 


छ् 














अल 


॥ 
॥ 
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जाय--“तब कोई एक ऐसो उपयुक्त वैध योजना तेयार की 
जा सकती है, जो हिन्दुस्तान के दोनों पहलुओं के बीच के मेल 
मिलाप को बढ़ाबे और देशी स्यासतों ने यह पहिले ही से 
स्पष्ट कर दिया है कि वे इस प्रकार की किसी न्याय्य योज्ञना 
के मानने के लिए तैयार हैं ।” दूसरे शप्दों में यदि सर लेसली 


. झहकाट का मत जो व्यक्तिगत बन्धन ओर व्यक्तिगत विश्वास 


से सम्बन्ध रखता है और इस. नीति से सम्बन्ध रखता है कि 


हिन्दुस्तान में जिसकी प्रभुता रहेगी उसका यह कत्त व्य होगा कि _ 


वह अपने कत्त व्यों का पालन करे, स्वीकार कर लिया जाय, 
तो देशी रियासतों के राजा ब्रिटिश भारत सरकार के साथ 


स्याय्य बातों के लिए सहयोग करने के लिए तैयार और राजी .. 
हो जाएंगे । जहां एक बार इस दलील को सच्चा मान कर स्वी- 
कार कर लिया, वहां यह स्पष्ट है कि देशी रियासतों और 
हिन्दुस्तान के औपनिवेशिक रुवराज के मेल-मिलाप से रहने के 





लिए जो योजना उपस्थित की जायगी, वह सदा के लिए रह 
हो जाएगी । हमने यह प्रकट किया है कि यद्द दर्लाल बिलकुल 
गलत है, ओर हम यह सच्चे दिल से आशा करते हैं कि कानूनी 


बारीकियां देश के हितों के लिए. बाघक न होंगी और देशी 


राजाओं की राजभक्ति ओर नं।ति निपुणता तथा उनकी प्रजा 


की बढ़तो हुई राजभक्ति और उसका स्वतन्त्रता का प्रेम ज़्या- 


दातर ऐसी अ्रमल्ो योजना के निश्चित करने में लग जायगा, 
जो उन प्रश्नों का हल कर सकेगी, जो उनके और 


हिन्दुस्तान के उत्तरदायों राध्ट्रसमूह के बीच पैदा होगे। 





है 
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है आर 
( शृण०१ ) 

होगे, न कि इन दोनों के उस क़ानूनो बन्धन के 
 छयालो सवाल के हल करने में लगेगा, जिससे कोई 
: लाभ नहीं ओर जिसमें वे शरास्ते भरी हुई हैं, जिनसे नाश के 
अलावा ओर कुछ न होगा । परस्पर के सम्बन्ध सन्तोष-जनक 
रूप में केवल उसा समय निश्चित हो सकते हैं, जब आपस 
. में सहमति हो और हमारा यह विश्वास है कि इस काम के 
लिए अभी बहुत कुछ मोक़ा है। प्रनन्‍्तु हम यह चेतावनो दे 
देना चाहते हैं. कि भारतव्ष की स्वाभाविक ओर नन्‍्याय्य 
शआरकांक्षाएं उन चतुरता भरी दलीलों के द्वारा, जिनका यथार्थ 
मामलों से कोई सरोकार नहीं है, नहीं रोकी जा सकतीं और 
न रोकी जा सकेगी । 


सर लैरुली स्काठ के पत्र के इन निम्नाड्रित शब्दों की आर 
हम विशेष रूप से ध्यान आकषि त करते हैं-- 


“सारे हिन्दुस्तान के भविष्य के लिए राजनीतिक प्रश्न 
सब से अधिक महत्व के हैं। अगर इनका बुद्धिमानी के साथ 
हल हो जावे, तो वह सर जान साइमन ओर उसके साथियों के 
काम के, जिसको पांलांमेन्ट ने ब्रिटिश हिन्दुस्तान के लिए खुपुर्द 
. किया हे. सफलता-पूर्वक समांप्त होने में बड़ा। असर डालेगा । 
अब यदि देशी राजाओं के काम पर राजनीतिक भाव से 


तथा साम्राज्य दृष्टि से विचार किया जायगा, तो वह इस बात 
के निश्चय में कि हिन्दुस्तान की भविष्य में त्रिटिश साम्राज्य के 
प्रति केसो मनोवृति रहेगो, बहुत सद्ायक होगा ।” 

शी 











_शज़नोतिक प्रश्नो” से परिचित नहीं हे इस बटलर कपम्रेटी के. 
'तत्लंबन्धी “बुद्धिमानों के हल” से काम लेंगे, यदि उनको अपने 
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. इसलिए, बटलर करेंदी को तहकीकात, जो गुप्त रुप से. 
हो रही है, प्रिटिश हिन्दुस्तान के लोगों के भाग्य का निबटारा 
बिना उनको राय लिए हो करेगी और सर जान साइमन और 
उसके साथी, जो हिन्डुस्तान के इन “सबसे अधिक महत्व-पूर्ण 


उस काम को, जिसको उन्हे पालमेन्ट ने सुपर्द किया है, सफ- 
लता पूर्वक समाप्त करना है। यद्द बात हिन्दुस्तान में पहिले ही 
से विचार ली गई था और यह भिन्न भिन्न राजनीतिक 'दलों के _ 
नेताओं के भाषणों द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित भी हो चुका 
हे । अब हम इस बात को ठीक तौर से जानते हैं कि साइमन 
कमीशन हिन्दुस्तान के लिए क्‍या करने घाला है। सर लैस्‍्ली 
स्काट ने जिन भश्नों को उठाया है, उनका बुद्धिमानी के 
ख्याल से तो केवल यह हल है, कि श्रिटिश सरकार को, : 
“हिन्दुस्तान में अवश्य रहना चाहिये ओर इतनी ,थल और " 
जल को सेनाओं के साथ रहना चाहिए, जितनी उसको अपने 
कत्त व्यों के पालन करने के लिए आवश्यक हों ।” हम सर _ 
लैस्ली स्काट को धन्यवाद देते हैं कि उसने साइमन कमीशन 
की शिफ्रिसों को पहिले ही से बड़े प्रमाण रुप में ल्‍ 
बतला दिया यह इस बात का सबूत है कि इस सस्बन्ध | 
में हिन्दुस्तान के खुघिख्यात दलों मे जो मनोछ्ृति प्रहण _ 
को है, वह बिलकुल ठीक हे।  आ 

ब्रिटिश सप्नाट और वेशी राजाओं के बीच के बन्घन की 
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नीति के सवाल को छोड़ कर जब हम इनकी वास्तविक खिति 
की ओर ध्यात देते हैं, तब इस सम्बन्ध में हम यह रूयाल करते हैं 
कि हमारा यह कद्दना ठीक है कि दूर झसल जो मामला है।और 
जो रवेया बणता जा रहा है, वह तो यह है, कि देशी राजा लोग 
अपने हर एक बात के लिए, जो उनसे अथवा उनकी रिया- 
सर्तों से सम्बन्ध रखती हैं, हिन्दुस्तान--सरकार से सम्बन्ध 
रखते हैं । यह बात लोक-प्रसिद्ध है कि हिंदुस्तान--सरकार 
के मन्त्री ( भारत-मन्त्री ) का देशी रियासतों के ऊपर बहुत 
बड़ा अधिकार है। वह य०पि हिन्दुस्तान-सरकार का कोई मैम्बर 
भी नहीं हे, परन्तु तो भी एक मैम्बर की हैसियत से वास्तव 
में सब काम करता है। क्योंकि हिन्दुस्तान-सरकार का राज- 
नीतिक विभाग किसी अलग मैम्बर के खुपुर्द नहीं हे। इसके 
बारे में यह खुयाल किया जाता है कि यह विभाग सीधा बाइ- 
सराय ही के हाथ में हे । इस समय जो स्थिति है, वह यह है कि. 
यदि यद्द राजनीतिक विभाग किसी देशी रियासत अथवा 
किसी देशी राजा के विरुद्ध अपना फेसला दे दे, तो उस फ सल्ने 
के खिलाफ जो कारयवाही की जा सकती है, वह यह हे कि 
“कुछ शर्तो' और रुकावटों के साथ भारत-मन्त्री के पास अपील 
. की जावे” । हम यह जानते हैं कि वर्तमान अवस्था सें यह एक 
बड़ा मूल्यवान अधिकार माना जाता है। परन्तु यह असस्‍्तोष- 
जनक परिपःटी शायद शुरू ही से हिन्दुस्तान में पड़ गई है। यह 
बात स्पष्ट है कि उस मामले की अर्पपल् की, जिस पर न्याय 
रूप से विचार नहीं हुआ है, कोई कफ़ोमत नहीं हे और हम यह 


है 
के 
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ख्याल करते हैं कि यह सम्भव है कि उसके स्थान पर भविष्य 
के लिए कोई वेध नियम बनाया जा सकता है। 

 अचुभव यह बतलाता है कि जिन मामलों में देशी स्यासतों 
का हिंदुस्तान--सरकार से काम[पड़ता हे, वे देशी-विदेशी बिक्री 
की वस्तुओं के कर, एक दूसरे के यहां के मुजरिम को 
देने लेने, रेलवे, डाकख़ाने और बन्द्रगाह से सम्बन्ध 
रखते हैं। यहां पर हमें इस बात की जांच करने की ज़रूरत 
नहीं हे कि इन मामलों के बारे में देशी स्थासतों की शिकायतें 
क्या हैं। हमें इस सम्बन्ध में सिफ्‌' इतना कहना है कि देशी 
रियासत के उत्तरदायी राजाओं और मंत्रियों ने समय समय पर 


उस असमानता के व्यवहार के ख़िलाफ़, जो हिन्दुस्तान--सर- 
कार ने उनके साथ किया है, आवाज उठाई है । उन शिकायतों. 


का इलाज कहां तक हो सकता है, और किस प्रकार सवो '्तम 
रूप में हो सकता है, इस सम्बन्ध में तहक़ीकात और आपस 
के सलाह-मशवरे को जुरूरत हे | परन्तु हम यह खरूयाल करने 
का साहस करते हैं कि इन मामलों का हल हिन्दुस्तान-सर 
कार के वत्तमान शासन-विधान के साथ अथवा उस अलग 
ओर स्वतंत्र योजना के साथ लगा हुआ है, जिसका इन मामलों 
के अलग से ते करने के लिए तैयार करना ज़रूरी है। यदि हम 
इस प्रश्न पर अधिक छिचार नहीं करना चाहते, तो इसका 
सिफ़ यद्द कारण है कि अभी तक पबलिक को इस योजना के 
सम्बन्ध में, जिस पर पिछले कुछ महीनों से विचार हो रहा है 
काफी जानकारी नहीं कराई गई है । परन्तु यदि हमें यह इजाजत 
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है कि हम इस प्रकार के वकब्यों से, जैसे इस सम्बन्ध में 
देशी राजाओं के परामश दाता सर लैसलो सरूकाट ने दिये हैं 
उसके यहां से जाने से पहले कुछ अनुमान निकाले, तो हम 
उस कोशिश के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जो देशी रियासततों 
के लिए एक अलग कॉंसिल चाइसराय के साथ काम करने 
के लिए बना कर हिन्दुस्‍्तान-सरकार के काम को दुचंद्‌ करने 
के लिए हो रही है । इस बात के अलावा कि यह कौंसिल एक 
भारी चीज हो जायगी एक बात यह भी है कि इसकी अलग 
हस्ती होने से उस झगड़े के मामलों का, जो ब्रिटिश हिन्दुस्तान 
से अथवा हिन्दुस्तान को भावी राष्ट्र्समृह की सरकार से 
सम्बन्ध रखते हैं, फंसला नहीं हो सकता। हमको तो यह 
डस दोष-पूर्ण ठोत योजना का बढ़ाना मालूम पड़ता हे, 
जिसके साथ श्रनेक बेच अस्तुविधाएं और कठिनाइयां हैं । 

सर मेलकम हेली ने अपने भाषण मं, जिसका हवाला हम 
पहिले दे चुके हैं, एक क़रिस्म के राष्ट्र-समूह के बारे में अपने 
विचार प्रकट किये थे और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा ही कुछ 
रूयाल सर लेघ्ली स्काट के भी दिमाग:में है। परन्तु यदि 
हिन्दुत्तान का शासन-विधान एक राष्टर-समूह जैसा होने को 
है, जैसा कि हमार ख्याल है कि ऐसा होगा, तो उस राष्र-समूह 
के सम्बन्ध में हमें देशी सियासतों की स्थिति के बारे में कुछ 
निश्चय रूप से सोचना होगा और उस प्रश्न के सम्बन्ध में जो 
विचार होंगे, उनको रुपष्ट करना होगा। अब प्रश्न यह है कि 
कया देशी रियासते' एक सच्चे राष्ट्रसमृह में सम्मिलित होने 
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के लिए राजी और तैय[र'हैं। हमने इस प्रश्न को इसलिए 
उठाया है, उर्योकि हमारा यह विश्वास है कि जिस प्रकार देशी 
राजा और सर जैसली रुक्ाट काम कर रहे हैं, उससे किसी . 
क्रिस्म का रा-सपूह, ऐसा कि उसका मतलब समझा जाता 
है, वैसा, स्थापित नहीं हो सकता है। प्रोफे सर स्यूटन का कहनो 
हैकि-- पक रा्ट्र-समूह कई रियासतों की स्थायी एकता का नाम 


है, जिसका पहला आधार उन रियासतों की ,आपस की - 


सन्धियां अथवा उन सब का ऋपस का समान एतिहासिक पद 
है, ओर दूसरा आवार पद शासन-विधान है, जिसको नागरिकों 


ने खीकार कर लिया हो | केन्द्रीय सरकार का अ्रधिकार न फेघल 


रा्ट्समूद् को रियासतों हो पर होता है, बदिक सीधा उसके 


नागरिकों पर भी द्वोता है। रियासतों को भीतरी और बाहिरी 


दोनों प्रकार की प्रभुत। कम हो जाती है और रा्ट्र-समूद्द अ्रधि- 
कतर अकेला ही ऋच्तर्राष्ट्रीय सन्धियोँ को करता है।” यह 
हमारी राय में एक बड़ा इक वरफा इन्तज्याम होगा, अगर देशी 
रियासते राष्ट्सघूह में इस झुयाल से सम्मिलित होगी, 
कि वे अपनी घोटे तथा दूसरी तरह से हिंदुरुतान की व्यवस्था- 
पिका सभा की नीति और व्यवा पर श्रसर डालेगी और सूवयं 
उसको पास की हुई व्यथस्थाओं को मानने को तैयार न होगी । यह 
बात राष्ट्र-समूह फे भाव के लिए बड़ी उपहास-योग्य होगी। 
यदि देशी रियासते राष्ट्रसमूह में उसके पूरे मतलब को 


समभ कर सस्मिलित होने के लिए राजी हैं, तो हम उनके 


इस निरचय का हृदय से स्वागत करेंगे । और हम 


श 
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उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए यथाशक्ति सब कुछ करगे। 
परन्तु यह बात स्पथ्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि उनमे जिस 
प्रकार की राज्य-प्रणाली और राज्य-प्रबं घ प्रचलित है, उसके शायत्‌ 
भिन्न भिन्न प्रकार से, अद्लने-बदलने की आ्रवश्यकता पड़ेगी । हम 
आशा और विश्वास करते हैं कि देशी रियासते अपने अ्रदुमव 
से लाभ उठातो हुए रा-स मूह में सम्मिलित होने का विचार 
करेंगी । इस बोच में, उचित तो यह है कि राज्य- 
प्रबन्ध तथा दूसरे मामलों के सम्बन्ध में जो आपस में मत-मेद 
हैं, उनको ते करने के लिए कोई उचित योजना की तैयारी होनी 
चाहिए । इनका अपनी संधियों के सुरक्षित रहने तथा 
शपनी स्वत घता के, जिसको ये आज कल भोग रही हैं, कायम 
रहने का जो अमली सवाल है, वह इस प्रश्न के ,खुश्क चाद- 
विवाद से कि आया इनका हिन्दुस्तान--सरकार से सम्बन्ध 
रहेगा या बिटिश सप्नाट से, अधिक महत्व-पूर्ण है। मु 
ह हसारो शिफारिसें--इसलिए, हमने यह शिफारिस की 
है कि “(अ्र) वे सब संधियां जो ईस्ट इंडिया कम्पनी और 
देशी रियासतों में हुई हैं, तथा वे सब संधियां जो इनके बाद 
हुई हैं ओर इस एक्ट के आरस्भ होने के समय प्रचलित होंगी, 
राष्ट्रससूद्द को. उन सब को मानना पड़ेगा। (ब) राष्ट्र-समूह 
देशी स्यथासतों के संबंध में उन्हीं अधिकारों को काम में 
लाएगा, तथा उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा, जिनपर इस 
एक्ट से पहिले की हिन्दुस्तान-सरकारे अप्तल करती थीं | हमने 
इन तजबीजों को अभिमान अथवा आदर्श के भाव में आकर 




















न मा मा जल 22323 


अप के न जज कर सनम तल विजन पक + पक पक 








. [( १५८ 9 


पेश नहीं किया है। हमारा यह विश्वास है कि हिन्दुस्तान की 
' भावी सरकार अपने! कतंव्यों का सच्चा के साथ पालन करेगी 
ओर इस इच्छा से पालन करेगी कि आण्स में ओर अधिक 
मेल-मिलाप बढ़े, न कि इस इच्छा से कि उन अधिकार तथा 


हे 


भावों को दबा दिया जाय, जो अभीष्ट हैं। इस प्रकार हमने 


ऐसे मामलों के बारे में, जिनका न्याय रूप से फेसला होना 


है, हमने यह तजवीज्ञ किया है कि--“यदि किसी मामले में. 


राष्ट्रसमूह और किसी देशी रियासत के बीच संघियों, सनदों 
तथा ऐसे ही किसी बात के बारे में कोई मत-सेद्‌ हो जाय, तो 
वाइसराय अपनी कौंसिल की सलाह से उस मामले को उस 


देशी रियासत की सहमति लेकर झुपरिम कोर्ट के पास फैसले... 
के लिए भेज सकता है ।” हमारे ख्याल से यह तरीका उस. 


तरीके से जो इस संबंध में आज कल बरता जा रहा है 


अधिक अच्छा होगा । आज कल ऐसे मामलों में हिन्दुस्तान- द 


सरकार ख़्‌ द ही फरीक होती है और ख़्‌ द ही न्‍्यायाधीश। 
हमें यह कहने फी कोई जरूरत नहीं है कि हम यह आशा 
करते हैं कि खुपरिम कोर्ट के न्यायाधीशों का क़ानून संबंधी 
शान बहुत उच्च कोटि का होगा, और वे बड़े चरित्रवान तथा 
न्याय करने में पूर्ण स्वतंत्र होंगे। द 
वे मामले, जिनमें न्‍्याय-विभाग की सद्दायता की आव- 
श्यकता नहीं है, जैसे रुपया-पैसा तथा राज्य-प्रबंध संबंधी मामले, 
श्रापस में कान्फ्रेस करके तथा समभझ-बूक कर बड़ी आसानी 
से ते हो जाएंगे। हमारे ख्याल से भविष्य में जो इस संबंध में 


नस परदा कथाएं उंा८प पल सपादाा उसपर उसंच दस हार कमाका 
'संसलकलरथाअंनवासस्ताभकषरकासबसलयाकशारााचताय वसा बज काधर पा 


उररलउउारपवस्ल पल 











( १०६ ) 

स्थिति होगी वह आज कल की थ्थिति से ख़राब न होगी | परन्तु 
इसमें संदेह नहीं क्रि केवल ऐसी दशा मेंउसके बहुत अच्छे होने 
की सम्भावना है, जब॑ कि रियासतों में जो मत-भेद होगे, वे 
सच्चे होंगे और उनके संबंध में न्‍्यायः रूप से फेखसला करने 
के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयल किया जायगा । एक मामले के 
तै करने के लिए सच्चे दिल से अमली कोशिश करना और 
आपस के हितों को अधिक मात्रा में बढ़ाना, ये बाते अन्तिम 
निर्णयो के सूक्ष्म विचारों से कहीं अधिक मूल्यवान हैं । इस 
बातको हम स्पष्ट रुप से जानते हैं. कि देश की रक्षा का जो 
प्रश्न है, वह भविष्य में अवश्य एक ऐसा प्रश्न होगा, जिस पर 
हिन्दुस्तान-सरकार ओर देशी रियासत मिल कर विचार 
करेंगी। इस संबंध में हमारा यह ख्याल है कि यदि पिछले 
समय में एक दूसरे के प्रति अपने कर्तंव्य-पालन करने की 
. इच्छा का रहना तथा समघ्त देश के प्रति अपने क्तंव्य-पालन 
करने के भाव को जाग्रत रखना सम्भव हो सका है, तो हम 

७ रस संबंध में अपने भविष्य के लिए हताश नहीं हैं । 
हम अपने इन विचारों को प्रेकट करते समय यह अनुभव 
करते हैं कि हमने इस संबंध में देशी रियासतो के प्रतिनिधियों से 
बहस-मुबाहिसा करने का लाभ प्राप्त नहीं किया है, और हम 
यह भी समभते हैं कि इस प्रकार के आपस के बहस-मुबाहिसे 
से इस प्रश्न के कुछ ऐेसे पहलुओं पर जो स्पष्ट नहीं हैं, बहुत 
कुछ प्रकाश पड़ जाने को सम्भावना है। किलहाल, हम यह 
कह कर अपने आप को संतुष्ट किये लेते हैं. कि जहाँ हम यह 

















री 

| ( १६० ) 
मानते हैं कि हिन्दुस्तान में राष्ट्र समूह जेसी सरकार ही, 
जिसमें प्रत्येक स्थानीय भाग को चाहे वह प्रान्त हो झथवा देशी 
सियासत अपने राज्य-प्रबंध करने के लिए पूर्ण रुवतंत्रता होगी, 
उत्तरदायी सरकार के लिए केवल मात्र सुदृढ़ नींव बन सकती 
है, वहाँ हम इस बात के मानने के लिए लैयार नहीं हैं कि जब 
तक देशी रियासत बाक़ायदा इस रा्ट्र-लमभूह में सम्मिलित न 
होंगो, तब तक त्रिटिश हिन्दुस्तान को उत्तरदायी राज्य अथघा 
ओऔपनिवेशिक स्वराज न मिलेगा। इसकी सिफ यह दजह 
रूयाल की जाती है कि देशी रियासतों के प्रति हिन्दुस्तान- 
सरकार जो करंव्य पालन करती है, उसका पालन हिन्दुस्तान 


की केचल केन्द्रीय सरकार के दारा, जो अ-अजातंत्र सरकार है क्‍ 


आर जो इसी कारण कि इस समय अ-प्रजातंत्र हे भविष्य में 


भी अ प्रज्ञातंत्र रहेगो, हो सकता है । इस तरह की दलील के 


मानी केवल थे हैं कि देशी रियासत जो दि्खिलाने फो ब्रिटिश 


हिंदुस्तान की प्रगति के साथ सहाजुभूति प्रकट करती हैं, हमारे 


उ्देश्यां तथा शआाकांक्षाओं को, अपनी उस मनोवृति के 
कारण, जिसका आधार उनका स्वार्थ नहीं है, किन्तु हमारे 
उद्देश्यों तथा आकांक्षाओ्ों के विरुद्ध उनकी अमली शघ्र॒ता है 
अचश्य निष्फल कर देगी। 

यद्यपि देशी रियासतों के राजाओं ने अपने सलाह-मशवरे 
ओर बहस-सुबाहिसे से हमको लाभ नहीं पहुंचाया है, परन्तु 
उनकी प्रज्ञा के प्रतिनिधि लोग सबंदल-सर्मेलन में आये थे 
झौर उन्होंने अपने मामले को बड़ी योग्यता के साथ उपख्ित 
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किया था । स्ंदल सस्पेलन को पहिली कम्रेटी ने देशी रिया- 
सता के संबंध में जो शिफ्रारिसे की थीं, उनकी मैसूर प्रति निधि- 
सभा के मैम्बर श्रीयुत हसकोएा कृष्ण राड ने, जिन्होंने एक 
'स्वराज-विधान' तैयार किया है, और जिसको उस कमेटी ने 
जिसहो मद्रास में अखिल भारततर्षीय देशी-राज्य-प्रजा सभा 
ने निशुक किया था, सत्रीकार कर लिया है, बड़ी कड़ी आलो- 
चना की है | हमने श्रीयुत कृष्ण राउ की इस आलोचना पर 
तथा उनके 'स्वराज-विधान” को योजना परध्यान-पूर्वक विचोर 
किया है। परव्त हमें खेद है कि हमने जो ऊपर शासन-विधान 
के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं, उसके सामने हम इस 
समय किसो ऐसे विध्वृत शासन-विधान की शिफ्रारिस करने 
के लिए असम हैं, जो ब्रिटिश हिंदस्‍्तान तथा देशी रियासत 
दोनों दी के लिए लाए हो । 

यह सब जानते हैं कि देशी रियासतो' के कहने से किसी 
खास किस्म के राज्य का बोध नहीं होता । शासन. संबंधी 
खुधारों के संबंध में जिन्होंने अपनो रिपोर्ट दी है, उन्होंने इन 
देशी रियासतो के बारे में इस प्रकार लिखा है--- 

“वे (देशी रियासते) अपनी उन्नति की सब मंज़िलों में---वह मंजिल 
जब कि घर का सब से बड़ा आदमी राजा हुआ करता था, वह जब कि 
छोटे छोटे राजा लोग स्वतत्र तो थे, लेकिन अपने समाट को लड़ाई के 
समय मदद पहुँचाया करते थे, और अब इस समय जब कि कुछ रिया- 
ससों ने उन्‍नति कर ली है--उस राज्य-प्रण्णली में जिसमें प्रतिनिधियों 
की सत्ता रहती हे, पिछडी ही देखी गई हैं । इच सब के, जिनमें समुन्नत 
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रियासते' भी आ जाती हैं, राज्य की मुख्य बात यह रही हे कि राजा 


का व्यक्ति गत राज्य रहा हे और उसका शासन न्‍्याय-बिभाग के... 


संचालन तथा व्यवस्था संबंधी बातों पर भी रहा है ?! 


जब तक देशी रियासतों का यह व्यक्तिगत शासन पूरी 


तौर से बदल न जायगा, तब तक हिन्दुस्तान की एक “देशी 
रियासत” का यह श्रर्थ होगा--“वह रियासत जिसका 
शासक एक राजा होता है,” और उस राजा का शासन संबंधी 
कोई सिद्धान्त नहीं होता । इसमें वैध रूप से बिना राजाओं 
की सम्मति के, जो स्वयं ही अपनी अपनी स्यिासतों के प्रति- 
निधि हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। श्रीयुत राउ का 
कहना है कि “देशीं रियासर्तों की प्रज्ञा की परम्परा, गीति- 


रिवाज, भाव तथा इन सब से ऊपर उसका राज-भक्ति का. 


गहरा भाव, जिसका निकलना कठिन है, और आख़िरी बात 
उसकी यह प्रबल .इव्छा कि हमारी रियासतों की हस्ती 
कायम रहे, ये सब बातें उसको देशी राजाओं के साथ बांधे हुए 
हैं। इसका नतीजा यह है कि देशी रियासतों के लोगों को 
आपस को एकता की इच्छा नहीं है, परन्तु थे ब्रिटिश हिन्दुस्तान 
के साथ एकता चाहते हैं ।” श्री० राउ उनकी परम्परा, रीति. 


रिवाज, भाव, और प्रबल राज-भक्ति का ज़िक्र करते समय 


उनकी आकाक्षाओं की बिलकुल हो उपेक्षा कर गये हैं और 
उन्होंने संधियों के उड़ा ही दिया है, जे। इन देशो रियासतों 
ओर सम्राट में, या संयुक्त राज्य की पार्लामेंट में, या किंग- 
इन कॉसिल में, या,भारत-मंत्री में, या वायसराय-इन कौंसिल 
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में हुई हैं” और यह लिख मारा हे कि ये सब संबियाँ उस 
समय, जब कि नया शासन-विधान पर अमल शुरू होगा, व्य्थं 
हो जायंगी। इसके बाद वे देशी रियासतों के लिए इन बातों के 
मिलने का विश्वास भी दिलाते हैं--“ज्यों को त्यों रियासत, 
रियासत के भीतर के मामलों में खतंत्रता, शासन-विधान की 
खिरता और प्रजा के आवश्यक अधिकार” ! परन्तु इनके साथ 
ऐसो शर्ते लगाई गई हैं, जिनको इन रियासतों ने कभी मंजर 
नहीं किया हे । श्रो० राउ यह भी लिखते हैं कि यदि देशी 
... रियोसते उन शर्तों का पालन न करंगो, तो ये सब उपरोक्त 

अधिकार छिन जाएंगे । इस संबंध में राउ साहब ने यह नहीं 
बतलाया है कि उस समय क्या हालत होगी, जब कि देशी 
रियासत न तो उन अधिकारों ही को स्वीकार करेंगी ओर न उन 
शर्तों ही को और नयह कि उस समय क्या “आवश्यक साधन! 
. उनके विरुद्ध श्रहण किये जाएंगे, यदि वे उन शर्तों का पालन न 
करंगी । देशी रियासतों में किस किस्म का राज होगा उसके बारे 
में राउ साहब का कहना हे कि--“वंश परम्परागत एक राजा 
का राज होगा, यानो ऐसा राज्य होगा, जिसका शासक एक वंश 
ही का आदमी होता रहेगा । उसके साथ एक जनता द्वारा चुने 
हुए प्रतिनिधियों की एक एसेम्बली होगी और एक कारय कारिणी 
सभा द्ोगी, जो एसेम्बली के प्रति उत्तरदायों होगी” | अन्त 
में श्रीयुत राउ यह लिखते हैं कि “जनता के इस बात के लिए 
अधिकार प्राप्त होगा कि वह पूर्ण राष्ट्रीय खतंत्रता की मांग 
“ उपखित करे, यानी इसका यह अर्थ है कि वह अपने उन 


है 
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राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संबंध को बिना किसी _ 


शर्त के तल्लाफ़ दे देगी, जो अर ट ब्रिटेन ओर ब्रिटिश रा समूह 


के साथ लगे हुए हैं, ओर उस हालत में अपने भावी 
शासन-विधान का थिकाश पूण प्रजा तंत्र बाद के आधार 
पर करे, जब कि ब्रिटिश सरकार तथा हिन्दुस्तान-सरकार 


पेसे शासन--विधान के आधार को ना मंज़ र कर दे | 


यहां पर यह दिखलाने की जरूरत नहीं हे कि राउ साहब क्‍ 


की ये.शिफारिसे एक दूसरे .का विरोध करतो हैं, अथवा 
हमें इन शिफरिसों के वेध आधारों की, जिनके बाहर न जाने 


के कारणों को हम पहिले हो बतला चुके हैं, आलोचना करने 


का जरूरत नहीं है । 


विदेशीय नीति--अब तक हमने हिन्दुस्तान--सरकार 


ओर देशी रियासतों के बीच के संबंधों ही के ऊपर घिचार 
किया है । अ्रब हम संक्षेप में हिन्दुस्तान-सरकार तथा विदेशी 
राज्यों के बीच के संबंधों पर भी विचार करते हैं। हम यह 
जानते हैं कि एक तरह से उपनिवेशों के मुक़ाबिले हिन्दुस्ताम 


क्‍ की स्थिति बड़ी अनूठी है। हिंदुस्तान के उत्तर-पश्चिम और 
उत्तर-पूर्ध में बहुत बड़ी थल्-सीमा है, जिसके कारण उसका _ 
विदेशी राज्यों और अद्ध स्वतंत्र जातियों के साथ मिलना- 


जुलना है। हिन्दुस्तान का विवेशीय विभाग एक विदेशीय मंत्री 
के हाथ में हे, जो घायसराय के अधीन है। उस मन्त्री के 
अनेक काम हैं---उसको सीमा प्रांत की देख-रेख करनी पड़ती 


४ 
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है, उसको पजेंसी द्रक्टस' की जातियाँ की देख-भाल करनी 
पड़ती है, उसकी उत्तर-पश्चिमी प्राग्त तथा अन्य प्रान्‍्तों के 
अर सखतन्‍त्र राज्ञाओं से भी बरतना पड़ता है; और कुछ 
मामलों में उसके विभाग का काम ईरान की खाड़ी ओर अदन 
तक भी पहुंच जाता है। उसके विभाग के कुछ मामले--सब 
नहीं--ऋभी कभी बहस-प्रुबाहिसे के लिए केन्द्रीय व्यवला- 
पिका का सभा में मी आजाते हैं। उस समय उसको सरकार 
की नोति का समर्थन या उसको व्याख्या करनी पड़ती है। 
.. इस विभाग के ऐसे बड़े प्रश्न, जो सातप्नाज्य से संबंध रखते 
हैं, हिन्दुस्तान में ते नहीं होते, बल्कि इगलेड में हल होते 
 हैं। ओर हम यह अनुभव करते हैं कि उपनिवेशों के स्वतंत्र 
रहते हुए एक खुब्यवश्थित राष्ट्र-ससूह के लिए यह अनिवाय 
है कि उसकी विदेशीय नीति कुछ दर्ज तक कम से कम एक 
सी होनी चाहिए । परन्तु प्रत्युत, उपनिवेशों में इस विदेशीय 
नीति का निश्चय अधिकतर आपस के सलाह-मशवर तथा 
बहस-मुबाहिस से होता है, न कि साश्राज्य की ओर से निकले 
हुए फुय्मानों के द्वारा। विवेशीय नीति खंबंधी स्वतन्ञता, 
जिसको अभी थोड़े ही सालों से कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका 
ओर आसरूट लिया द्वारा मांगा गया और भोगा जा रहा है, 
_खिर रूप से बढ़ती चली जा रही है, और उसने सात्नाज्य की 
अमन-अमान को भंग नहीं किया है ओर न उन बड़े बड़े 
. प्रश्नों की एकता की नीति ही पर कोई बुरा असर डाला है, जो _ 
विदेशी देशों या रियासतों से संबंध रखते हैं। 
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हिन्दुस्तान--सरकार वास्तव में उन कतंध्यों का पालन 
करती है, जिनके संबंध में, त्रिटिश सम्राट की सरकार और 
एशिया के कुछ पड़ौसी विदेशी राज्यों से संधि हो चुकी है। 
हमें इसके लिए कोई वजह नज़र नहीं आती कि जब हिंदुस्तान 
में ओपनिवेशिक स्वराज की स्थापना हो जायगी, तब वह... 
भी इस संबंध में सब कुछ क्यो न कर सकेगा ? ...्ः 
हम इस विदेशीय नीति के प्रश्व की नाज़्ूकता को सम- 
झते हैं और यह भी जानते हैं कि इस पर एसेबस्ली में 
विचार का होना उचित नहीं है| हम नहीं समझते कि जब कि. 
उपनिवेशों की व्यवश्थापिका सभाएं बुद्धिमानी और विचार- 
शीलता से काम ले रही हैं, तब हिन्दुरुतान के औपनिवेशिक 
: शाज़ की व्यवस्थापिका सभा इसी प्रकार काम क्‍यों न करेगी ? 


<55>«४%2« ० डिक गलत 
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 छठवां अध्याय 
क्‍ ' ठूसरे प्रस्ताव 
अब हम शासन-विधान के उन घुख्य प्रस्तावों पर विचार 
करेंगे, जिनको हमने तजवीज़ किया है। ये, जैसे हमने पहिले 
कह दिया है, ओपनिवेशिक राज्य के नघूने के अजुसार तैयार 
किये गये हैं । 
खधिकार-घोषणा--मद्रास-कांग्रे स का प्रस्ताव यह 
बतलाता है कि शासन-विधान का आधार मुख्य अधिकारों 
की घोषणा पर होना चाहिए, इस बात पर बहुत ज्ञोर दिया 
गया है और जितने भर डाफ्ट शासन-विधानों पर हमने विचार 
किया है उन सब में ऐसी घोषणा दी हुई है । कनाडा आई लिया 
ओर दक्षिणी अफ्रीका फे शासन-विवानों मे अधिकार-घोषणा 
नहीं दी हुई हे। परन्तु आयरलेण्ड के शासन-विध्धान में बहुत 
से पैसे नियम हैं, जिनको मुल्य अधिकार के नाम से पुकारना 
उचित है। इसका कारण का पता लगाना कोई झुश्किल 
बात नहीं हैे। केवल आयरलेंड ही एक पेसा देश 
है, जहां की हालत सुलह से पहिले क़रोब करीब ऐसी था, 
जैसी हिन्दुस्तान की है । आयरलेंड के लोगों का खबसे पहिला 
काम, जैसा कि हमारा है, यह था कि उन मुख्य अधिकारों को 
प्राप्त किया जाय, जो उनको नहीं मिले हैं | दूसर उपनिवेशों की 
उन्नति उन प्राचीन अंग्रेजों की उन अरर्च,न बछ्ितयों से हुई है, 


| ११ 

















। इस बात से किसी 
'दुसातान श्र टत्रिरेन का एक अधीन 
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किया ज्ञाय । हम सब जातियों के लिए धार्मिक तथा खाम्प्र- 
दायिक अविकारों को सुरक्षित नहीं कर सकते, जब तक 
इन अधिकारों को शासन-विधानों के मुख्य सिद्धाग्तों में 
शामिल न किया आयगा । ै 

हमने सुल्य अधिकारों के घोषणा के जो अनेक प्रकार के 
नियम बनाये हैं, उनसे यह मालूम होगा कि हमने इन दोनो 
पहलुओं को ध्यान मे' रक्‍्खा है । | 

मौरूसो हक--सर्वंदल-सस्मेलन को पहिलली कमेटी ने इस 

प्रश्ष पर पूरं। तौर से विचार किया है। हमने उनकी बहुत सी 
बातों को मान लिया है । हमने मज़दूर और किसानों के अधि- 
कारों के सम्बन्ध में, जिनको पहिली कमेटी ने निश्चय किया था 
एक स्वतंत्र शिफारिस अधि कार-घोषणा मे इस अपवाद के साथ 
शामिल कर दी है कि “पार्लामेंट काशतकारों के मौरुर्सी हक़ और 
उचित लगान को निश्चय करने के सम्बन्ध भे' नियम बना- 
_ एगी” । हमने इसको इस कारण से नहीं छोड़ा हे कि हम मीौरूसी 
हक नही चाहते, बल्कि इस कारण से छोड़ा है कि हम यह 
ख़्याल करते हैं कि यदि यह पक मुख्य आजिकार बना दिया गया, 
तो शायद इससे किसानों कं उन्नति म' सहायता होने की 
अपेक्षा रुकावट हो जावे । इस समय हिन्दुस्तान के बड़े बड़े 
भागों मे जो वर्तमान पद्मोंदारी की प्रथा है, वह अवांच्छनंध्य है 
ओऔर उसमे बहुत कुछ परिषर्तन करने की आवश्यकता है। 
हम यह मानते हैं कि किसानां की वतमान अचरूथा बहुत 

_ शोचनोय है ।किसो प्रकार की मौरूस॑। होने से भी उनकी हालत 

















6 


( १७० 9) 


बहुत कुछ छु घर जायगी। परन्तु यह वास्तव में एक बड़ी लघु-दृष्टि 
की नीति होगी, यदि हम इस समय कुछ खुख-प्राप्ति की आशा 
में किसानो के भविष्य के अधिकारों को उपेक्षा कर दें | जब 
तक यह, वर्तमान प्रथा रहेगी, तब तक अधिकार-घोषणा में 
नियम बना कर किसानों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती 
है। अधिकार-घोषणा में वह नियम यह होगा कि हिन्दुस्तान 
की पार्लामेंट ऐसे उपयुक्त नियम बना दे, जिससे प्रत्येक 
काम करने वाले को उसके भरण-पोषण-योग्यः मज़दूरी 
मिल जाय । ् 
सड़क आदि के प्रयोग का ग्रधिकार--हमने अ्रधि- 
कार-घोषणा में इस संबंध में एक नियम जोड़ दिया है कि सब 
नागरिक पबलिक सड़कों, कुँओं तथा अन्य जगहों में जा. 


सकते और उनको बरत सकते हैं । यद्द बात काफी तौर से । 


रुपष्ट हे। परन्तु कुछ विशेष खितियों के विचार से और देश के 
कुछ भागा में कुछ रिवाजों की चजद्द से हम यह ख्याल करते. 
हैं कि इस बात पर सास तौर से जोर देना चाहिए । क्‍ 
स्कूल में जाति-भेद का अभाव--कुछ और नियमों 
में भो कुछ परिवतंन परिवरद्धंन कर दिये गये हैं। उस नियम में, 
जिसमें मुफ्त प्राइमरी शिक्षा के अधिकार का जिक्र है, हमने इतना 
ओर बढ़ा दिया है कि जो शिक्षा संबंधो संस्थाएं राज्य की होग। 
अथवा राज्य से सहायता लेगी, उनमें भर्ती होने के लिए जाति 
अथवा धरम का भेद थे माना जायगा । 
इस अधिकार के संबंध में हमने यह जोड़ दिया है कि 


७ कै 
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. उस हालत में, जब कि युद्ध अथवा राज-विद्रोह के समय में 
केन्द्रीय व्यवप्थापिका सभा को बेठक नहीं हो सकतो, तब 
प्रजा-तंत्र की कार्य कारिणी को इस अधिकार को उस समय 
तक के लिए, जब तक कि युद्ध अथवा राज-विद्रोह रहे, रुथ- 
गित करने का अधिकार होगो | परन्तु कार्य-कारिणी जो कुछ 
करना उचित समफ्रे, उत्ती सूचना उसको जद से जद 
केन्द्रीय व्यस्थापिका सभा को देनी होगी। 

. कृपाण--हमने अपने साथों सरदार मंगल सिंह की 


प्राथंना पर अधिकार-घोषणा में एक नोट दर्ज कर दिया है, 
जिसमें हमने सिक्खों के इस अधिकार को कि वे हर समय 
_कृपाण रख सकते हैं,|रुवीकार कर लिया है । 
व्यवस्थापिका सभा--हमारी यह राय है कि केन्द्रीय 
ब्यवस्थापिका सभा में दो सभाएँ--(१) सीनेट ओर (२) प्रति- 
निधि-सभा होनी चाहिए और प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा एक 
ही होनी चाहिए । 
 मस्‍्बरों की संख्या-सोनेट में दो सौ मैम्बर होने 
चाहिए और प्रतिनिधि-सभा में पांच सौ मेम्बर । परन्तु यदि 
आवश्यकता हो, तो आबादी के लिहाज से मेम्बरों की तादाद 
. बढ़ाई भी जा सकती है। प्रांतोय व्यवस्थापिका सभाओं मे 
एक लाख के पीछे, जैसा कि नियम है, एक मेम्बर चुना जा 
सकता है । परन्तु जिस प्रांत की आबादी दस लाख से कम है, 
वहां पर अधिक से अधिक सौ मैम्बर हो सकते हैं | क्‍ 
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बोट देने का अधिकार--प्रतिनिधिसभा और 

प्रात्तीय-कोंसिल के लिए हमारी राय में जितना अधिक से 
अधिक हो सके, उतना वोट देने का अधिकार दिया जाना 
चाहिये | हमे से कुछ तो इससे जुयादा सहमत थे कि हर एक 
बालिग आदमी चोट दे सकता है और दूसरों की, जो. 
बालिंग के वोट देने ही के हकू को अपना लक्ष्य बनाये हुए थे 
यह राय थी कि इसको कार्य रूप में परिणित करने, में बहुत 

कठिनाइयां पड़ेगो । बहुत से प्रस्तावों पर विचार किया क्‍ 

गया, जिनमें बालिगा आदमी को वोट देने के हक” के अति- 

रिक्त ये भी थे-- 

(१) बालिग, अपने को रजिस्टर कराने के बाद्‌ ही, चोट देने 
का अधिकारी हो सकता है । 

(२) वोट देने थालो की संख्या ६० लाख से बढ़ा कर छः करोड़ 
कर दी जाय, जिसका निश्चय करने का भार एक कमेटी को 
सौंप दिया जाय, जो यह बतलावे कि निर्वाचकों की 
संख्या छः करोड़ केसे हो सकती है । 

(३) इनमें से कोई भी बोट दे सकता है-- 

(अ) सब आदमी जो मालग़ुज्ञारी, किराया या जमीन 
ग्रथवा घर का महसूल, टैक्स आदि देते हैं । 
(ब) सब पढ़े-लिखे आदमी । हर 
(स) सब, जो द्रुतकारी से आथवा मानसिक कार्य कर के 
अपना जीवन निर्वाह करते हैं । 





( १७३ ) 
(६) सब बेकार आदमी, जिनका नाम स्टेट के बेकार आदमियों .. 
के रजिस्टर में दज हे। 
(फ) उस कुटुम्बके आदमी, जिसमें सब लोग साथ साथ रहते हैं । 
(ञ्ञ) चुनने वाले आदमियों की स्त्रियां । 
क्‍ तीखरा प्रस्ताव बालिग को वोट देने के अधिकार से बहुत 
.. कुछ मिलता ज्ञलता है। हममें से कुछ दूसरे प्रस्ताव को मानने 
के लिए राज़ी थे | क्योंकि यह वोट के नम्बर को छः करोड़ 
: षढ़ा देता है और इसलिंए यह बालिंग को वोट देने के अधि- 
. कार वाले प्रस्ताव तक पहुंचने के लिए एक साधन है। ब्रिटिश 
भारतवर्ष में हमको सम्भंवतः १५ करोड़ मनुष्य ऐसे 
. मिल जाएंगे, जो बालिग को वोट देने के हक्‌ के कारण 
बोट देने के अधिकारी होंगे। दूखरे प्रस्तावसे इनके आधे 
वोट मिल सकते हैं । इसलिए, इस दूसरे प्रस्ताव से भी 
बहुत आगे बढ़ा जा सकेगा। परन्तु फिर भी इस प्रस्ताव 
के मानने में बहुत सी कठिनाइयां पड़ेंगी। आज कल भिन्न 
. भिन्न जातियाँ में जो वोटों का अनुपात है, वह उनकी आबादी 
में नहीं है। इसलिए, पंजाब में यद्यपि मुसब्मानों की संख्या... 
हिन्दू और सिक्‍खों को मिला कर भी अधिक है, तौ भी उनकी 
 घोटों की संख्या हिन्दू और सिकखों को वोटों से बहुत कम 
है। इसका कारण मुसव्मानों के सुकाबिले हिन्दुओं और 
सिक्‍खों की अच्छो आर्थिक अव्ा का होना है। हमारी राय 
में इस बेकायदगी का नाश होना चाहिये और चोट 
झ्राबादी के लिहाजा से पहने चाहिए । 
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यह बालिग को वोट देने के हुक; से अपने आप हो जाता 
है । लेकिन अम्य वोट-अथिकारों के लिए, जो सोमित 
है. क्रेवल एक ही रास्ता इस दंओे को प्राप्त करने का है 
और वह यह है कि भिन्न भिन्न गिरोह ओर जातियों के लिए 
वोट देने की भिन्न भिन्न योग्यता हे'ना आवश्यक है। इसलिए, 
भिन्न भिन्न जातियों के प्रतिनिधि चुनने का आधार एक सा नहीं 
हो सकता और इस बात से किसी किसी गिरोह को शिकायत भी 
होगी । इसी कारण हमको बालिग को वोट देने के हक्‌ ही फो 
मानना पड़ा है और इसी को श्रपनाने के लिए हमने राय दी है । 
हम जानते हैं किसीलौन रिफ़राम कमीशन” भी इसी नतीजे 
पर पहुंचा है। उसके अनुसोर सब बालिग मर्दों को वोट का 
श्रधिकार प्राप्त है। परन्तु औरतों में सिफ़' वेही घोट वे सकेगी, 
जो ३० साल से ज़्यादा उम्र की हैं। चुनाव को इस प्रकार 
सीमित करने का कारण घोटें की मुनासिब संख्या रखने 
का है। लेकिन हमको ऐसी कोई श्रावश्यकता नहीं है । एक प्रजा- 
तंत्र-राज्य के शासन-विधान में चोटो की संख्या फी इस प्रकार 
सीमित करना पक प्रकार से प्रजा-तंत्र में संकोर्णता पेदा करना 
है। बालिग को वोट देने का अधिकार वाले प्रस्ताव को 


काम में लाना एक कठिन बात है। ऐसा कहना एक बिद्कुल 





दूसरों बात है। लेकिन जब हमने यह सोच रक्खा है कि हमको 
वह उत्तरदायी राज्य मिलना चाहिए, जो इसका सच्चा अर्थ 
बतलाता है, तो फिर चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, वह 
हमकी सब भमेलनी पड़ेगी | “सीलोन रिफ्रार्म कमीशन” ने एक 











9 द | 
( २७५ ) 
नई तरह की सरकार को पैदा किया है, जिसका दुनियाँ के 
: शासन-विधानों में कोई सानी नहीं हे। वह चाहे जो कुछ 
हो, लेकिन वह किसी अर्थ में भी उत्तरदाय-राञ्य नहीं हे। 
और हम लोगों को केवल ऐसे राज्य से काम है, जो 
उत्तरदायी हो । इस वास्‍्ते हम ख्त्रियों के वोट देने के 
अधिकार के लिए कोई भरी शत लगाने की राय नहीं देते, 
जैसे कि हमने मर्दों सम्बन्ध में नहीं दी।है । 

. तमाम बालिग-आदमियाँ को वोट देने का अधिकार बड़ी 
कामयाबो के लाथ छोटे रूप में शिरोमणि शुरुद्धारा- प्रबंधक- 
... कमेटी के चुनाव में काम आया है । ये चुनाव तमाम पंजाब में 

. होते हैं। इसको बड़े रूप में काम में लाने के मानी ये हैं कि जो 
. काम छोटे रूप में हो रहा है, उसको और बढ़ा!दिया जाय । 
हम नहीं समभते कि ऐसी बढ़तो, जिसमें दुःख उठाना ओर 
खर्चा करना पड़ेगा, ऐसी हालत में भला क्‍यों : मुनासिब सममी 
जानी चाहिए, जब कि वह उत्तरदायी-राज्य की नीम डालने के 
लिए अति आवश्यक है । 
हम पेसे पऐेतराज़ों पर, जो आज कल के बहुत से लोगों 
की अज्ञानता और उनको राजनीतिक शिक्षा की कमी पर 
निर्भर हैं, अधिक जोर नहीं देते । पढ़े-लिखे की संख्या के कम 
होने के कारण वे ही पेतराज् बहु-संख्यक वोटरों के 
लिए भी ला/ होगे, चाहे जितनी वोट देने के अधिकार पर 
शत लगायी जांय। इसका न तो कोई कारण है, न इसमें कोई 
न्याय है कि हम एक आदमी की ओर से, जो कुछ कमाता है, 
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यह समकभ लें कि उसको राजनीतिक शिक्षा प्राप्त है, ओर दूसरे 
मनुष्य की ओर से, जो उससे कुछ कम कमाता है यह समम 
ले कि उसको राजनोतिक शिक्षा प्राप्त नहीं है । राजनीतिक ज्ञान, 
ज्ञो राजनीतिक संस्थाओं में पूरो तरह से भाग खेने पर प्राप्त 
हो सकता है, पूरी तौर से शिक्षा पर निर्भर नहीं है । 
इस ज्ञान के प्राप्त करने के लिए हर एक को बराबर 
अवसर दिया जाना चाहिए । दुनियां में सबसे अधिक उन्नति- 
शील देशों ने भी बालिग के वोट देने के अधिकार को देने के 
लिए अपने यहां के सब लोगों को खुशिक्षित होने का इन्तज़ार 
नहीं किया था। तो फिर यह' इन्तज़ार भारतवष के क्यों 
करना चाहिये? द 
सीनेट--सीनेट के सम्बन्ध में हमारी शिफ़रारिस यह है... 
कि इसके लिए मैम्बर प्रान्तीय सभाओं ही से चुने जाने... 
चाहिए। और प्रत्येक खडे के लिए मैम्बरों की कोई ख़ास 
तादाद मुक्रिर कर देनी चाहिए, जो आबादी के आधार पर 
तथा किसी कम से कम तादाद तक निश्चित होनी चाहिए । 
सर्वदज्-सम्मेलन की पहिली कमेटी के बहुत से मैम्बरों की यह 
राय थी कि संनेट के लिए वोट देने का अधिकार सोमित होना 
चाहिये | यथपि उनमें से थोड़े से मैम्बर हम लोगों की इस 
राय से सहमत थे । बड़ी सभा के मेम्बरों का अगर 
जनता चुने, तो उस सभा के मेम्बर या तो खंकीण तथा 
परिमित वोटों पर चुने जाएंगे या उन वोटों पर 
चुने जाएंगे, , जिन पर छोटी सभा के मेम्बर चुने 
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ज्ञाएंगे । जब बड़ी प्रतिनिधि सभा के मेम्बर दूसरी हालत 


के अजुसार छुने जाऐ'गे, तब इसका यह मतलब होगा कि वह 


केवल एक दूखर ही छोटी सभा बन जायगी। इसलिए, इस 


प्रकार का चुनाव अ्रनावश्यक होगा | और अगर पहिली हालत 
के अयुसार चुनाव हो, तो उस हालत में बहुत कम जनता के 
प्रतिनिधि आ सकंगे, और उसमें हमेशा उलमन पड़ने और रगड़ा 
होने की सम्भावना है। दूसरों सभा में ऐसे मैम्बरों का होना 
उचित नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है ओर जिनका उद्देश्य 


अपने हितों की रक्षा करना और सब ॒प्रकार के उदार साधनों 


में रकावट डालना है। जब कि इसके पक्ष में केवल यह बात हे 
कि छोटी सभा से जो प्रस्त:व आएंगे, उनपर शांति पू्वंक विचार 
किया जा सकेगा, न कि गरम वादाविचाद के साथ जैसी कि 
छीटो सभा में विवादास्पद मसलों पर होने की सम्भावना है। 
हिंदुस्तान के लिए विशेष रूप से इसलिए आवश्यक है, क्योंकि 
यहाँ पर साम्प्रदायिक मत-भेद है। इसलिए सीनेट के चुनाव का 
नतीजा यह होगा कि या तोछोटी एक और सभा पैदा हो जायगी, 


या ऐसी विद्रोही सभा पैदा हो जायगी, जिसका उद्देश्य केवल 


अपने कुछ हितो को प्राप्त करना होगा। हमने जो चुनाव के 
दूसरे तरीके को तंजवीज्ञ किया है, उसमें यह कठिनाई उप- 


. स्थित नहीं होतो है। उन निर्वाचका (वोटरों) के होते हुए, 


जो अच्छे ऊंचे दज- के समझदार लोग हो, कुछ मौका है कि 
योग्य आदमियों का चुनाव होगो। यानी ऐसे आदमी सुने 
जाएंगे, जो इधर-उधर को चिल्लाहट की, जो आज कल के 





शी श 


( १७८ ) 


प्रजा-तंत्र-राज्य के चुनाव में होती है, कुछ भी परावा नहीं . 


करेंगे। इनके निर्वाचक लोगों को आधार, यद्यपि वे खंख्या में 
होंगे, कोई पद्‌ या हित या न होंगी । इससे, हमारा 
यह ख्याल है, कि देश के निर्वाचकों की मनोव्ति का पता 
लगेगा । इसमें लघु-संख्यक जाति तथा अन्य विशेष जातियों 


के मैम्बरों के चुने जाने का ज़्यादातर मौका रहेगा । ख़ास तौरसे _ 


उस समय, जैसी कि हमारी शिकफ्रारिस है, जब कि सानेट के 
लिए संख्यानुसार चुनाव किया जायगा। 

इस प्रस्ताव के मान लेने से एक ओर फ़्रायदा होगा। 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में प्रान्तीयः व्यवस्थापिका सभाओं 
के प्रतिनिधि सीधे पहुंच जाएंगे ओर इस प्रकार सीनेट में 


प्रान्तीय विचार प्रगट हो सकेंगे | यह ख़ास तोर से आवश्यक 


है कि प्रान्तीय सभाओ ओर केन्द्रीय सभा में सहयोग रहे और 
शासन-विधान का काम संगठित रूप से द्वोता रहे। - 

हमने यह तजवीजा किया है कि संख्यानुसार कम से कम 
कुछ जगह प्रत्येक प्रान्‍न्त के लिए निश्चित कर देनी चाहिये ।हम 
ने यहं निश्चित नहीं किया है कि वह कम से कम संख्यां क्या 
होगी | हमारा यह खूपाल है कि यद्यपि संख्यानुसार प्रत्येक प्रात 
के लिए जगैद निश्चित होनी चाहिये। परन्तु इस!'नियम का 
पूर्ण' रूप से पालन न होना चाहिये, तोकि छोटे प्रान्तों के भी 
प्रतिनिधि काफ़ी आ सके । उदाहरणार्थ कुछ देशां में जैसे श्रमे- 
रिका के संयुक्त राज्य में सब रियासते' जन-संख्या का कुछ 
झुूयाल न करके सीनेट के लिए अपने प्रतिनिधियों को बराबर 
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७ कर 


है ( १७६ ) 


बराबर भेजतो हैं । यह संभव है कि हमारे वेश के प्रान्तों के क्षेत्र- 
फल और जन-संख्याओं में जो अन्तर है, उसको देखे यह बराबर 
बराबर प्रतिनिधि भेजने का सिद्धान्त उचित न मालूम पड़े। 
परन्तु सोनेट के एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त के मैम्बरों में जो 
अग्तर होगा, वह किसी अनुपात से होना चाहिए । द 

व्यवस्थापिका सभाञ्रों का समय--हम यह तज- 
वं.डा कर चुके है कि प्रतिनिधि-सभा का समय ५ साल और 
सीनेट का समय ७ सात खाल होना चाहिये । 

काय विभाग--हमने पहिली कमेटी की बहुत सी 


शिफारिसों को मान लिया है । परन्तु हमने उनमें कुछ जोड़ 
भी दिया है और कई परिवर्तन भी कर दिये हैं । हमने केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय व्यव्यापिका समाओ के किसी विषय के लिए 
खम्मिलित अधिकारों की शिफारिस नहीं की है। सम्भव है 
इससे झगड़ा पैदा हो जाय। इसलिए, हमने इन दोनों सभाओं 
के कार्मों को इस प्रकार पूर्ण रूप से अलग अलग करने की 
कोशिश की है कि एक का काम दूसरे के काम से भिल न जाय । 
.. इन सभाओ के लिए जो ओर नियम बनाए गये हैं, वे उप- 
निवेशों के ऐक्टो के अनुसार बनाये गए हैं । केन्द्रीय व्यवस्था- 
पिका सभा में प्रतिनिधि सभा को यह पूर्ण अधिकार दिया 
गया है कि वह धन सम्बन्धी बिलों पर विचार कर सकेग॑।। 
काय कारिणो सभा--ह€म यह शिफ़रारिस कर चुके हैं 
_ कि हिन्दुस्तान-राप्ट्र की कार्य-कारिणी सभा में एक प्रधान मंत्री 
होगा ओर शेष छुः से आधिक मंत्री न होगे ।शायद इन मंत्रियों 


! 
& 


। 


( १८० ) 


की संख्या इस वियार से बढ़ाई जा सकेगी फि देश की सब 
मित्र भिन्न जातियों के विचार मालूम दो सके । परन्तु हम 
इसको पसन्द नहीं करते और प्रान्तीय रुवराज्य की दृष्टि से, 
जिसके हम पक्ष में हैं, हम यह खयाल करते हैं. कि केन्द्रीय 
कार्य-कारिणो सभा में सात मन्त्रियों का होना काफ़ी होना 
चाहिये । यह कार्यकारिणी सभा व्यवस्थापिका सभा के प्रति 
उत्तरदायी होगी । 


प्रान्तीय कार्य-कारिणी सभा के लिए हमने ५ मंत्रियों को _ 
तजवीज़ किया है, जिनमें से एक प्रधान मंत्री होमा ओर शेष ४ 
साधारण मंत्री । द 
केन्द्रीय और प्रान्तीय कार्य-कारिणी सभाओं के अधिकार 
बैसे ही स्हेंगे, औसे इन सभाओं के अधिकार उपनिवेशों के 
शासन-विधानों में हैं । है 
स्यायालय--हमने हाईकोटों के अलावा एक सुप्रीम 
कोर्ट की शिफारिस की है और हमने यह तजबीजा किया है कि 
साधारणतः सुप्रीम कोर्ट की कोई अपील सिचाय कुछ ख़ास 
हालतो के, जिनको हमने स्पष्ट कर दिया है, राजा की कॉसिल 
में न ज्ञाने पावे । हि 
सुप्रीम कोट--हम उन मामलों की तरफ विशेष रुपसे 
ध्यान आकर्षित करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में आते 
.. हैं। इनमें से जो मामले सब से अधिक महत्वपूर्ण हैं, चे संधियों, 
 अहदनामों, सनदो और ऐसे ही दूसरे काग्रज़ों से,जो हिन्दुस्तान 














४ द ५. हे 
( १८१ ) 
राष्ट्र और देशी रियासतों के बीच में लिखे गये हैं,सम्बन्ध रखते 
हैं। ओर जिनको वाइसराय अपनी कौंसिल की सलाह से 
ओर देशी रियासत की राज़ी से सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसले 
के लिए पेश कर सकता है। 


मालगुजारो--रष्द्र की मालगुज़ारी को केन्द्रीय और 
प्रान्तीय सरकारों में बांटना और रक्षा, शिक्षा तथा अन्य आव- 
श्यक मामलों के खर्च के लिए रुपये को निश्चित करना एक 
कठिन काम है, जिसके लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता 
है। क्‍ 

तहकोीकाती कमेटी--हमने यह शिफरारिस की है कि 
. हिन्दुस्तान में प्रजञा-तंत्र-राज्य स्थापित हो जाने के बाद ही एक 

कमेटी निम्न लिखित मामलों की तहक़ीकात करने के लिए 

नियुक्त की जाय-- क्‍ 

(१) मालगशुज्ञारी की मद्दों को हिन्दुस्तान राष्ट-और उसके 
प्रांतों में बांदना ओर 

(२) केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकारों के मालगुजारी के 
सम्बन्धों को निश्चित करना । क्‍ 

शिफ़ारिस करते समय हमने दक्षिणी अ फ्रीका की सरकार 
के शासन-विधान की ११८ धारा को बहुत उपयुक्त समझ 
कर अनुशीलन किया है। हमने इस कमेटी को एक और भी 
काम खुपुदं कर दिया है, जो यह है- 
(१) अफूसरों की द्रंनिग--यद् एक खझ्ाख कप्रेटी नियुक्त 





( १८२ 92 
करे जो जल, थल और वायु-सेनाओं के अफसरों की,दु निग 
के सम्पूर्ण प्रश्न को जांच करे, और इस टु निग के देने के 
लिए स्कूल और कालिजों की स्थापना के विषय में भी 
विचार करे। 

(२) प्राइमरी शिक्षा और पिछड़ी हुई जातियां--यह पक 
और कपेटी नियुक्त करे, जो देश भर में प्र:इमरी शिक्षा के 
प्रचार के बारे में ओर पिछड़ी हुई जातियाँ क्री शिक्षा 
सम्बन्धो विशेष सुविधाओं के उपसित करने के विषय में 
जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे । द 

(३) यह कमेटी ओर भी ऐसी कमेटियों को नियुक्त करे 
जिनको वह आवश्यक समझे । क्‍ 
हम यह खयाल करते हैं कि हमने जिस कमेटी को शिफा- 

रिस को है, वह अकेली बिना इन उपरोक्त कमेटियों की सहायता, 

के, जिनमें अधिकतर अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ रहेगे, 
एक पूर रिपोर्ट के तेयार करने में समर्थ नहीं हो सकती । 
सिविल सविस--हमने यह शिफारिस की है कि 
हिन्दुस्तान में प्रजा-तंत्र-राज्य के स्थापित होने पर एक कमेटी पब्लिक 
सर्विस को जांच करने के लिए भी नियुक्त होनी चाहिये। 
हिन्दुस्तान के प्रज्ञा-तंत्र का अपनी स्थापना के समय यह एक 
पहिला कतव्य होगा कि वह पश्लिक सर्विस के महकमों का 
फिर से संगठन और: प्रबन्ध करे | यह एक बड़ी बदनामों की. 
बात है कि आज कल के हिन्दुस्तान के राज्य-प्रबन्ध के उच्च 
कर्मचारियों को तजुझुवाहे संसार के सब देशो के कर्मजारियों से 




















के 
( ८३ 2 
इस हालत में भी सब से ज़्यादा हैं, जब कि यह देश शर/बी 
के कारण पिसा जा रहा है । हिन्दुस्तानके राष्ट्र के सामने पहिली 
समस्या यह होगी कि उसको रक्षा, शिक्षा, व्यवसाय, सफाई 
तथा शेसे हू अन्य कार्मों के लिए रुपये की आवश्यकता 
होगी । हमारे लिए यह सम्भव न हो सकेगा कि हम सिच्िल 
जिनको तनझूवाहे बहुत बड़। हैं। इसलिण,हम को देश की उन्नति 
के लिए इन कमंचारियों की तनखझवाहों को घठाना होगा । हिन्हु- 
स्तान के लोग या यह कहना चाहिये कि वे लोग, जो बोल 
.. सकते हैं इन कमंचारियों की भारं। भार्रा तनब्याहोीं का विशेष 
करते आये हैं। परन्तु इस सब बिरोध का जवाब हमारे सामने 
केवल 'ली कमीशन” के रूप में उपस्थित किया गया है। यह 
कमीशन, जैसा कि सब को मालूम है, सब हिन्दुस्तानियों के 
विरोध करने पर भी नियुक्त किया गया था और बाद को 
इसकी शिफारिस हिन्दुस्तान के व्यवश्थापिका सभा के विरोय 
.. करने पर मी मान ली गई ' हैं। इसलिए, हम ख्याल करते हैं कि 
भविष्य में सिविल और मिलिटरो सर्विस की भर्ती के साथनों 
. और तरीकों के सम्पूर्ण' पश्न, लाभ, पेंशन और भत्ता आदि के 
सम्बन्ध में नयी, जो/राजनीतिक परिशिति में नये शासन-विद्यान 
के कारण उपस्थित होगी, जांच करने को आवश्यकता होगी । 
इसके लिए हमने एक ख्ास पशथ्लिक सर्थिस् कमीशन की 
नियुक्ति के लिए शिफ्लारिस की है। यह कमीशन अपना: काम 
.. उस समय समात कर देगा, जब पब्लिक सर्विल का फिर से 
के द शो 5 25 























ड - हा | ( १८७ ) 


संगठन और प्रबन्ध हो जायगा। परन्तु दमने उन अफसरों 

के लिए, जो हिन्दुस्तान के प्रजा-तंत्र-राज्य के स्थापित होने के 

समय नौकरी में होंगे, काफी सब प्रकार को स्वतन्चता दे दी है। 

वेचाहे तो नौकरी में रह सकते हैं या चाहे तो पेशन लेसकते हैं । 

हमने पेंशन लेने के सम्बन्ध में ३ साल का समय दिया है 

यानी प्रजञा-तंत्र की स्थापनों होने के बाद के ३ साल के अन्दर 

थे उन्हीं शर्तों के साथ पेंशन ले सके गे, जो शर्त प्रजा-तंत्र की 

स्थापना के आरणम्म के समय में होगी । | 
फौजी नौकरो-हमने ऐसे ही उपरोक्त नियम उन 

अफसर्स के लिए बनाये हैं, जो नये शासन-विधान के आरस्म 

के समय थल-सेना, जल-सेना, शयल दू'डियन मैराइन, और 

हिंदुस्तान की वा्-सेना में दोगे ।  अहन्‍, 

रक्षा-हमने इस सम्बन्ध में यह तजबीज़ किया है 

कि निम्न लिखित पदाधिकारियों की एक रक्ष्या-कमेटी बनायी 

जाय-- 

(१) प्रधान मंजी 

(२) राक्षा-मंत्री 

(३) विदेशीय काय-मंत्री 

(४) स्थल-सेनापति 

(०) वायु-सेनापति 

(६) जल-सेनापति 

(७9) अनरल स्टाफ का चीफ अफसर 

(८) और (६) दो विशेषज्ञ 























कक ह है| | 
( शृ८० ) 
इस कमेदी का कोम सेना सम्बन्धी प्रश्नां के बार में राज्य 
को सलाह-मशवरा देना होगा और इस सम्बन्ध में भी 
सलाह-मशवरा देना होगा कि हिन्दुस्तान की रक्षा का विचार 
करते हुए सेना के खर्च मे कमी हो सकती हे या नहीं, ओर यदि 
हो सकतो है, तो किस प्रकार । हमने यह भी तजचीज किया है 
कि सेना-विभाग के खर्च का अन्दाज़ इस कमेटी की 
शिफारिसों के अनुसार करना दाहिये। हमारा यह विश्वास है 
कि इन नियमों के द्वारा सेना की कार्य-क्षमता और उसकी 
साधारण व्यवस्था निश्चय रूप से प्राप्त हो जायगी। 
. इस सम्बन्ध में हमने जो और शिफारिस भी को हैं, उनके 
लिए सातवां अध्याय देखा जाय | इस अध्याय में ये विस्तार 
पू्वंक दी गयी हें । 











 सातवा अध्याय 
शिफारिस 


हमने सम्पूर्ण शासन-विधान को उस सफ़राई के साथ 
पैयार करने की कोशिश नहीं की है, जिसकी, उसको व्यव- 
स्थापिका सभा के सामने बिल की शक्ल में रखने के लिए, 
ज़रूरत होती है | हमने जो शिफारिखें की हैं, वे उसी 
तरह की हैं, जो एक बिल में हुआ करती हैं । परन्तु उनको 
न तो बैसा ही समझना चाहिए, और न उनके बारे में यह 
झूयाल करना चाहिए कि उनका इस मतलब के अलावा... 
कि वे उन सिद्धान्तों को प्रकट करती हैं, जो शासन-विधान से. 


रच 








हिदायत भी की गई थी। यह तो डाफ बनाने वाले का काम है, 
जो इन शिफ़ारिसों को बिल के रूप में रक्खेंगे और जो उसमे 
उन प्रचलित तथा महत्व पूर्ण बातों को ओर ऐसी बातों को, 
जिनको हमने छोड़ दिया है, बताएंगे | हम यहां पर यह कह 
देना चाहते हैं कि जो डे 7फ्ट हमारे सामने रक्‍्खे गये हैं, उनमें कुछ 
बड़े महत्व के हैं । लेकिन वे हमारे लिए महत्व के नहीं है, वल्कि 
उन लोगों के लिए अधिक महत्व के हैं, जो बिल तैयार करेंगे। 
कुछ मामलों के बारे में हपने भी विस्तार-पूथक लिखा है। 
लेकिन यह हम सिर इत्तफ़ाक्‌ से कर गये हैं। हमने इस 


























हे ह 

( शृ८म७ ) 

सम्बन्ध में अधिकतर उपनिवेशाों के शासन-विधानों से जैसे 
डाक्टर बिखेंट के कामन वेल्थ आ ऊ इंडिया बिल, और उनड _क्टों 
से, जिनको श्री० विजय राघवाचार्य, ओ० श्रीनिवास अयंगर, श्री ० 
रंगा स्वामी अयंगर, और इडिपेंडंट लेबर पार्टी ने वेयार 
किये हैं, ओर गवर्न पेंट आद्भ इंडिया एक्ट से सहायता ली 
है। और इनमें हमे बहुत सी जगहों पर हमें इबारत में और कहीं 
कहीं और भो अधिक महत्व पूर्ण परिवर्तन करने पड़े हैं। हमने 
अस्तावना भी छोड़ दी हैओर परिभाषाएं भी । परिभाषाओं में 
हमने सिर्फ नाग रक! की परिभाषा सकती है, जिसको सर्वे- 
दुल-सम्मेलन की पहिली कमेटी ने निश्चित कर दिया था। 
अब हम उन शिफारिसों को उपयुक्त शीष क दे दे कर यहां 
लिखते हैं--- 


हिन्दुस्तान का वेध पद 


. (१) त्रिटिश साम्राज्य में, जो र/्ट्र-सस्ूद कहलाता है, हिंदु- 
स्‍्तान का वही वैध पद होगा, जो कनाडा के उपनिवेश, आस्टे- 
लिया की कामन वेल्थ, न्यूज़ीलेड के उपनिवेश, साऊथ 
अफरीका की यूनियन और आयरलेंड के रुच॒तंत्र राज्य का है। 
इसके अनुसार हिंदुस्तान में एक पार्लामेंट होगी, जो हिंदुस्तान 
की अमन--अमान और भ्रच्छे राज्य--प्रबंध के लिए व्यवस्था 
(कानून) तैयार करेगी और जिसकी कार्य कारिणो सभा उसके 

. प्रति उच्चरदायी होगी । इस किस्म का हिन्दुस्तान का राज्य प्रजा- 
.. तंच-राज्य कहलाएगा ३3 








| 
( १८८ ) 
शासन-विधान और कानून 

(२) इस एक्ट और उन सब कानूनों पर चलने के लिए, 
जिनको प्रजा-तंत्र की पालमिंट तैयार करेगी, उसके शासन में, 
हर वक सूत्र और प्रता-तंत्र के हर एक भाग की कचहरियाँ 
और लोग वाध्य होंगे, बावजूद हिन्दुस्तान की केन्द्रीय तथा 
प्राग्तोय व्यवस्थापिका सभा के कानूनों के या संयुक्त राज्य 
(अ्रट ब्रिगेन) के किसी एवट के कानूनों के, जिनका सम्बन्ध 
हिन्दुस्तान से भी है। हिन्दुस्तान के प्रजा-तंत्र के क़ानून हिंदु 
स्तान के सप्ुद्रों के लिए भी लाए होगे । 

नागरिक को परिभाषा क्‍ 

(३) जहां कहीं इस शासन-विधान में “नागरिक! शब्द 
आया है; वहां उसके मानी उस प्रत्येक मथुष्य से हैं, जो (अ) 
हिंदुस्तान के प्रजा-तंत्र-राज्य के श्रन्द्र पेद। हुआ हो या उसका 
बाप या तो यहां पैदा हुआ हो, या यहां का निवासी हो. 
गया ही, ओर वह किसो दूसरे देश का निवासी न हो। 
ओर (ब) जो प्रजा-तंत्र-राज्य का उस कामून के अनुसार 
जो प्रचलित है, हिंदुस्तान का निधासी दोगया है। हि 

मतलब--इसका मतलब यह है कि वह नागरिक, जो. 
एक विदेशी देश का नागरिक हे, हिन्दुस्तान के प्रज्ञा-संत्र-राज्य 
का नागरिक उस समय तक नहीं हो सकता है, जब तक वह 
. उस विदेशों देश को नागकरिकता को, डस तरीकों से, जिस 
तरह कानून कहे, छोड़ न दे । 














मे 

( १८६ 9 
प्रारंभिक श्धिकार 

(७)--(१) राज्य की व्यवस्थापिका कार्यकारिणी तथा न्याय 
सम्बन्धी सब शक्ति जनता की होगी और उसी शक्ति के ऊपर 
हिंदुस्तान का प्रजञा-तंत्रराज्य उन संस्थाओं के अनुसार, जो 
इस शासन-विधान के द्वारा या उसके नीचे या उसकी सह- 
मति से स्थापित होगी, अमल करेगा । 


(२) किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण न होगा 
और न उसका घर अथवा ज्ञमीन--ज्ञायदाद ही ज्ाब्त की 
जञायगी । यदि ऐसा होगा भो, तो केवल उसी समय, जब कि 
वह क़ानून के मुआफिक हो । 

(३) श्रन्तःकरण की स्वतन्त्रता, ओर घर को मानने 
और उस पर चलने की स्वतन्त्रता हर आदमी के लिएहे । लेकिन 
यह स्वतन्त्रता केवल उसो समय तक के लिए है, जब तक वह 
पबलिक की अमत--अमान या उसके धर्माबआर को हानि नहीं 
पहुँचाती । कक 

(४) अपनी स्वतंत्र राय देने, शांति-पूच क बिना शख्- 
असम के सभा करने, ओर समा--छुसाइटियां कायम करने 


को अधिकार ऐसे मामलों के लिए है, जो पब्लिक की अमन- 


अमान अथवा धर्माचार का वियोध न करे | द 
(५) हिंदुस्तान के प्रजञा-तंत्र-राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा 


सब का मुफ्त मिलेगी । इसके लिए किसी शिक्षासंबन्धी संस्था 


में भर्ती होने के लिए, चाहे वह संस्था राज्य की ही, अथवा 
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हा 
( १६० ]) 
उल्तको राज्य की ओर से सहायता मिलती हो, किसी जाति- 
पांवि या धर्म की क़ोंद नहों हैं। और इस अधिकार पर उस 
सप्रय फौरन अमल होगा, जब कि योजय कम बारियों द्वारा 
, उचित प्रबंध कर दिया आधणा | 
(६) का नून के सामने रूब नागरिक एक समाम है और 
सब के अधिकार एक हैं। द द 
(9) फौजदारी की कोई क़ानून, वह पेसी न होगी, जो 
किसी के साथ कुछ और, ओर किसी के साथ कुछ और हो 
(८) एक आदमी उस समय अपने किसी काम के 
लिए दण्ड का पात्र न होगा, जिस समय वह काम काजूनन 
दंड-योग्य नहीं है । क्‍ 
(£) किसी किस्म का ऐसा दंड, जो शरीर से सम्ब- 
नन्‍ध रजता हो अथवा जिससे शरीर को किसी क्रिस्म का कष्ट _ 
हुँचता हो, कानूनन वर्जित होगा । 

(१०) हर नागरिक के कौद से छुटने के लिए परवाना हाखिल 
करनेका अधिकार होगा। ऐसा अधिकार युद्ध अथवा विद्रोह 
में केन्द्रीयः व्यवद्यापिका सभा के एक्ट के अनुसार स्थगित 
हो जञायगा, या, यदि व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन न हो. 
रहा हो, तो, वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह से उसको 
स्थगित कर देगा । वायसराय इसकी खूचना, जक्ष्द से जरद, 
व्यक्षस्थापिका सभा के लिए देगा । इसके बाद व्यवस्थापिका 
सभा जैसा उचित समभेगी, वेसा.काम करेगी । दम 

(११) हिन्दुस्तानके प्रजा-तंत्र-राज्य का अथवा उसके किसी सूते 











न ः ७ 
5 ( १६१ ) 
का कोई घर्म न होगा और न राज्य किसी धर्म की किसी 
तरह से सहायता करेगा, या किसी धर्म के सिद्धान्त अथवा 
पद का ख्याल करके उस को अच्छा या बुरा कहँगा। 


(१२) एक आदमी, जो राज्य के कूल में पढ़ा है, या 
जिसने राज्य से सहायता पाई है, या उस ने किसी ओर पबलिके 
रुपये को लिया है, राज्य की ओर से किसी स्कूल में घासिक 
शिक्षा की प्राप्ति के लिए मजबूर न किया जायगा। द 

(१३) किसी आदमी को उसकी जाति यथा घर के 
.. कारण किसी प्रकार-सरकारी नौकरी, अधिकार का पद, या 

खिताब न देकर या उसको किसी पेशे या तिजारत को न करने 
देकर कष्ट न दिया जायगा । 


(१४) सब नागरिकों को पब्लिक सड़कों पर चलने, 
पबलिक कुओ तथा अन्य पबलिक सरूथानों के बरतने के लिए 
समान अधिकार होगा | 


(१७) हर एक किस्म की सभा--छुसाइटी बनाने 
. और मज़ादूरों की अवस्था तथा आर्थिक दशा की उन्नति करने के 
. लिए स्वतत्ञ्ता होगी। जो संधियां या कानून इस किस्म की 
स्वतन्ञंता को रोके गे, वे ग॒ र--कानूनी समझे जाएगे। 


(१६) नौकरी को छोड़ना या किसी से नौकरी छुड़ाने 
की कोशिश करना ज्ुम करार न दिया जायगा। 

(१७) पाला मेट तन्दुरुस्‍्ती, नागरिकों की काम करने की 
योग्यता, काम करने वाले के लिए भरण- पोएण योग्य आज्ी- 








छै 
( १६२ ) 
विक्का, जच्चा-बच्चा की रक्षा, $ढ़ाये के रुपये-मैसे के कष्ट, 
दुर्बलता और बे रोज़ागारी के सम्बन्ध में उपयुक्त नियम 
बनाएगी । द द 
(१८) हर एक नागरिक हथियार बांध और रख 
सकेगा यह वह उन नियमों के अनुसार कर सकेगा, जो इस 
सम्बन्ध में तैयार किये ज्ञाए गे । कु 
(१६) स्त्री और पुरुष, दोनों के नागरिक की हैसियत .. 
से समान अधिकार होंगे । ः 
नोट--यथपि उपरोक्त चोथी धारा के खिलाफ कोई नियम 
बन भी जाय, परन्तु सिकघ लोग तो भो अपनी कृपाण को 
अपने साथ में रख सकगे । 


पालमेंट 


(५) प्रजा-तंत्र-राज्य को व्यवरुथा सम्बन्धों शक्ति पालाी- 
मेंट को प्राप्त होगी, जिसमें किंग (राजा), सीनेट और प्रतिनिधि- 
सभा होगी। 

(६) चायसराय को राजा निश्वुक करेगा ओर वायसराय 
प्रजा-तंत्र-राज्य में, राजा की राजी से, इंस शासन-विधान के 
अनुसार राजा के उन काम और अधिकारों को प्राप्त करेगा, 

जिनको राजा उसको खुपुद' करेगा । क्‍ 
.._ (७)--अ्र) हिन्दुस्तान की मालगुज़ारी में से राजा को 
वायसराय की वेतन देने के... ... .-- रुपया सालाना 
दिया जायगा, जो, जब तक प्रज़ा-तंत्र-राज्य की 








१६३ ) 
पार्लामेंट इस के खिलाफ कोई नियम बनावे, तव 
तक उसकी फहरिस्त के छुआफिक होगा। 
(ब) वायसराय के वेतन में उसकी नौकरी के समय मे कोई 
परिवतंन न हो सकेगा | 
(८) सीनेट में २०० मेम्बर होगे, जिनको सब सूबों की _ 
कोसिले चुनेगो । प्रत्येक कौँसिल के लिए आबादी के लिहाज से 
कुछ जगह नियत कर दी जायंगी और' यह भी निश्चित कर 


दिया जायगा कि एक सूबे के लिए इतनी जगहीं से कम न 
होगी । ््ि 


(६) प्रनिधि--सभा में ५०० मेम्बर होंगे, जो उन हवकों से 
चुने जाए गे, जो कानून से निश्चित किये जाए गे। प्रत्येक स्त्री- 
पुरुष को, जिसकी उम्र २९१ साल कीहै और जो कानून से अयो- 
ग्य नहीं हुआ है, चोट देने का अधिकारों होगा। इसके साथ शर्त 
यह है कि यदि पार्लामें" आवश्यक समभेगी, तो वह समय 
समय पर इन मेम्बरों की तादाद को बढ़ा सकेगी । 

(१०)--(१) हर ए४ प्रतिनिधि-सभा अपनो पहिली बैठक 
के बाद ७ साल तक रहेगी ओर प्रत्येक सीनेट ७» साल तक 
लेकिन इसके साथ ये शर्तें हैं-- 


(अं) दोनों सभाओं में से किसी को चायसराय उनकी 
अवधि के समाप्त होने के पहिले अपनी कौंसिल की 
सलाह लेकर बरखारुत कर सकेगा। 


(ब) वायसराय इन दोनों में से किसी के समय को यदि वह 
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किसी खास चस्तु-जिति में उलित समभता है, तो 

बढ़ सकता है । 

(स) वायसराय दोनों में से किसी सभाके बरण़्ारुत हो 
जाने के ६ माह के बाद, उस सभा के दूसरे अधि- 
वेशन के लिए तारेख़ मुझऋुररु काणा। 

(२) बायसराय इन दोनों सभाओं में से किसी के 
अधिवेशनों के समय तथा स्थान को जैसा उचित समझे, वैसा 
बदल सकता है और जब तब अपने नोटिस से या किसी दूसरे 
तरीके से इन अधिवेशनों को सुढ्तवी कर सकता है । 

(३) इन सभाओं के अधिवेशनों को इनके समापति 
भु्तवी कर सकते हैं । 


(७) दोनों सभाओं में से हर एक सभा के सब प्रश्न. 
समापति को छोड़ कर उपस्थित मैम्बरों की बहु-संख्या द्वारा द 


निश्चित होंगे। समापति उस समय, जब कि किसी प्रश्नके 
विषय में दोनों पक्षों को वोर्टे बराबर होगी, अपनी कास्टिंग 
वोट को काम मे लाएगा । 
(५) ये सभाएं उस समय भी अपने अधिकारों को काम 
में ला सर्कंगी, जिस समय इनमें कोई जगह भी खाली हो । 
(१५) पार्लामेंट की प्रत्येक् सभा का एक सभापति होगा, 
जो सभा का मैम्बर होगा और सभा के मैम्बरों द्वारा चुना 
. ज्ञायगा। प्रत्येक सभा का एक उप-सभापति भी होगा | घह भी 
सभा का मैम्बर होगा। और सभापति ही की तरह चुना जायगा । 


(१२) वे अधिकार, छुटकारे तथा शक्तियाँ, जो सीनेद ओर 








के 
( १६५ ) 
प्रतिनिधि-सभा का तथा उनके मेम्बरों को प्राप्त होंगी तथा 
जिनपर वे अमल करंगी, ऐसी होगी, जो प्रजा-तंत्र-राज्य 
की पार्लामेंट का एक्ट समय समय पर निश्चित करता रहेगा । 

. (१३) पालामेंट इस शासन-विवान के नियमों के अन्दर 
निम्नलिखित बातों के लिए कानून तैयार करेगी-- 

(अ) जो मज़मून इस एक्ट के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका सभाओं को झुपुद नहीं किये गये है, उनके 
संबंध में प्रजा-तंत्र-राज्यः के खुप्रबंध तथा उसकी 

द अमन-अमान के लिए | 
(ब) हिन्दुस्तान के प्रज्ञा-तंत्र के उन लोगों तथा नोकरों के 
_ लिण०, जो हिन्दुस्तान के दूसरे भागों में हैं अथवा जो 
हिन्दुस्तान के बाहर दूर देशो में हैं । 

(स) सम्नाट की हिन्दुस्तानी सेना के उन अफहुसर घुढ़- 
सवार, वायु-सैनिक तथा पैदलों के लिग उस समय 
के लिए, जब कि वे नोकरों में हैं और यदि वे सेना-- 
एक्ट अथवा वायु--सेना--एक्ट के अन्दर नहीं 
आते हैं। 

( द्‌ ) उन सब आदमियो के लिए, जो शयल इंडियन 

' मैराइन स्विस में या हिन्दुस्तानी जल-सेना में नौकर 
या उससे ताढल॒क़ रखते हैं। 
इस धारा के इन उपरोक्त शब्दों के मतलब को कम करने 
. के अभिप्राय से नहीं, किन्तु इस अपभिप्राय से कि बात और 
अधिक निश्यय हो जाय, यहां पर यह घोषित कर दिया जाता 

















हि 

( १६६ ) 
है कि इस पक्ट की सब बातों के रहते हुए प्रज्ञा-तंज्व-राज्य की 
पालमेन्ट की व्यवस्थापिका सभा का उन सब मामलो में अधि- 
कार होगा, जो उन मज़बूनों में आते हैं, जिनकी गिनती आगे 
कराई गई है यानी जिनका जिक्र फ़हरिस्त नं० १ में इस रिपोर्ट 
में आगे दिया हुआ है । 

(१४) पार्लामेंट के अधिकार विदेशीय मामलों के संबन्ध 
में, जिनमें देशो रियासते शामिल नहीं हैं, वेसे ही होंगे, जैसे 
उपनिवेशों को मिले हुए हैं । 

(१५) इस एक्ट में जो नियम दिये हुए हैं, उनके अनुसार 
व्यवसापिका-सभाओं के काम के ढंग को निश्चित करने तथा 
उनके प्रबंध को बनाये रखने के लिए, तथा उन आदमियों के लिए, 
जो प्रतिनिधि-सभा की बेठकों के सभापति और उप-सभापति 
की गे र-हाज़िरी में सभापति तथा उप-सभापति का आसन ग्रहण 
करेगे, नियम बनने चाहिए । इस संबंध मे भी नियम बनना 
चाहिए कि कोरम को पूरा करने के लिए इतने मेम्बर के हाजिर 
होने की ज़रूरत है । ओर नियम में जो मज़ामून दिये हैं, उनमें 
से किसी मड़ामून के बारे में सवालों के रोकने या उनके पूछने के. 
ढंग के, तथा उनके बाएऐ मे बहस-मुबाहिसे के रोकने या उसके 
ढंग को निश्चित करने के संबंध में भी नियम बनने घाहिए। 





(१६)--(१) यदि कोई बिल, जो प्रज्ञा-तंत्र-राज्य को साथा- 


रण सालाना नौकरियों के लिए मालगुझ्ञारी या रुपये को. 
अलग कराने के लिए है, तो उसका संबंध इसो एक बात 
से रहेगा । » 








( १६७ ) 

(२) वे बिल, जो टैक्स लगाने से संबंध रखते हैं, 
केवल >कस हो से संबंध रखेंगे ओर ;उसमें जो कोई ऐसी 
बात होगी, जो किसी दूसरे मामले से सम्बन्ध रकखेगी, 
उसका कोई असर न होगा । 


(३) वे बिल, ज्ञिनका सम्बन्ध पब्लिक कज अथवा 
टैक्स लगाने की ग़रज़् से रुपये या मालग़॒ुज़ारी को अलग करने 
से होगा, केवल कार्य-कारिणी सभा ही के किसो मैम्बर द्वारा 
उपस्थित किया जा सकेगा ओर यह केवल प्रतिनिधि-सभा ही 
में उपखित हो सकेगा । 


(१७) धन सम्बन्धी बिल से यह मतलब है कि उनमें 
केवल वे ही मामले होते हैं, जो निम्नलिखित मज़ापतूनों से सम्ब- 
न्ध रखते हैं--2क्स लगाना, >क्स को उठा लेना, कुछ टेक्स 
का छोड़ देना, >ेक्स का बदलना या बंदोबस्त, पबलिक माल- 
गुज्ञारी या रुपये की वसूलयाबी से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे 
आशिक मामलों अथवा कर्ज़ की वसूलयाबी के लिए टेकक्‍्स का 
लगाना या ऐसी वलूलयाबी की रद्दोबदल या उसका उठा लेना, 
रुपया देना, रुपये को अलग करना, वसूल करना, रुपये को 
किसी की संरक्षा में रखना, पब्लिक रुपये के हिसाब को जांच 
या उसका प्रश्न, किसी कर्ज का लेना या उसका वापिस 
करना, या वे छोटे मामले जो इनसे अथवा उनमें से किसी से 
सम्बन्ध रखते हों। इस परिभाषा में 'टेक्‍्स', पबलिक का 
रुपया,' ओर “कर्जा!? में क्रमशः वह 'टैक्स', रुपया, या कर्शा 








५ 
( १६८ ) 
0७, | हे | वर के ' ५ | यों 
शामिल नहों है, जो प्राग्तीय सरकार के ऋनचारियों या... 
संस्थाओं द्वारा लिया जाता है .ा क्‍ 








१ (१८) इस सणाल का फौसला कि अप्तुक बिल रुपये से 
" सज्चन्ध रखता है या नहीं प्रतिनिधि-सभा के द्वारा किया... 
जायगा | द 


न 


(१६) वह बिल, जो रुपये से सम्बन्ध रखता है, जब प्रति- 
निधि-सभा छारा पास हो जाय, तब वह सीनेट के पास... 
उसकी शिफ्ारिस के लिए भेजा जायगा और वह वहां से 
““********"" दिनों में लोट कर प्रतिनिथि-सभा के पास आजा- 
यगा, जो उसको सोनेट को कुछ अथवा सब शिफारिसों को 

* मंज़र या ना मंजूर करके पास कर देगी । जब बिल इस प्रकार 
पास हो जायगा, तब यह झूयाल किया जायगा कि अब उसको 


कक दोनों समाओ ने पास कर दिया है। 








(५०)--(१) इस एक्ट के नियमों के अनुसार एक बिल 
|. को पार्लामेंट की दोनों सभाओं में से किसी में भी रवखा जा 
है सकता है । और यदि वह पहिली सभा द्वारा पास हो जाय, तो 

उसके बाद वह पास होने के लिए दूसरी सभा में जञायगा ॥ 

ल्‍ (२) सिवाय इसके कि इस एक्ट में कोई दूसरा नियम 

| .. हो, वरना एक बिल॑ पार्लामेंट ढारा उस समय तक पास नहीं 

5 समभा जाण्गा, जब तक उसको दोनों सभाओं ने या तो बिना 

७... संशोबन या ऐसे संशोधन के साथ, जिनको दोनों सभाओं ने 
. मान लिया हो, खीकार न कर लिया हो | 





है आह). 

(३) यदि कोई बिल, जिसको प्रतिनिधि-सभा ने पांख 

कर दिया है, इस सभा द्वारा पास होने के ६ महोने 

के अन्दर या तो खंशोधनों के बिना या संशोधनों के साथ, 
.. जिनको दोनों सभाएं मान खुकी हैं, सनेट द्वारा पास न किया 
जायगा, तो वायसराय उस समय, जब कि दोनों सभाओं से 
इस आशय का प्रस्ताव पास हो जायगा कि उस बिल को 
दोनों समाओं के सम्मिलित अधिवेशन में उपस्थित किया 
.. जाय, दोनों सभाओं के सम्मिलित अधिवेशन में उस बिल को 

फैसले के लिए उपखित करेगा । जो मैम्बर ऐसे किसी सम्मि- 
लित अधिवेशन में शरीक होगे, वे उस प्रस्ताव पर, जिसको 
प्रतिनिधि-सभा ने पहिले पास कर दिया है और उन संशो- 
धनों पर, यदि कोई हैं, जो उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में पार्ला- 
मेंट की एक सभा ने उपस्ित किये हैं और जिसको दूखरी 
सभा ने स्वीकार नहीं किया है, बहस की जायगी और चोट 
ली जाएंगी। तथा ऐसे संशोधनों के बारे में, जिनको सीनेट 
और प्रतिनिधि-सभा के उन बहु-संख्यक मैम्बरों ने, जो सम्मि- 
 लित श्रधिवेशन में मोजूद हैं, मंज़ र कर लिया है, यह 
समभा जायगा कि उनको पालामेंट की दोनों सभाओं ने पास 
कर दिया है। 

(२१)--(१) जिस समय कोई बिल पास हो जायगा या 
किसी बिल के बारे में यद समझता जायगा कि वह पास हो 
जायगा, तब फोरन वह वायसराय के पास इस आशय से 
भेजा जायगा कि बह राजा की ओर से, राजा की स्वीकृति दे दे । 

कि बे ज् 
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धायसराय को यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो ऐसी 
स्वीकृति दे, और न चाहे तो न वे, या वह उस बिल को राजा 
की ख़ास स्वीकृति के लिए रख ले । 


(२) एक बिल, जो पालंमेंट की दोनों सभाओं के द्वारा 
पास कर दिया जाय, उस समय तक एक्ट न हो सकेगा, जब 
तक चाइसराय राजा की ओर से अपनी स्वीकृति न दे देगा या. 
इस हालत में, जब कि वह राजा की स्वीकृति के लिए भेजा 
गया है, उस समय तक एक्ट न द्वो सकेगा, जब तक राजा 
पार्लामेंट को प्रत्येक सभा को अपने भाषण अथया संदेश द्वारा 
या शाही घोषणा द्वाण यह न बतला दे कि अमुक बिल पर 
राजा ने अपनी कौंसिल की सलाइ लेकर स्वीकृति दे दी है। 

इसके साथ शत यह है कि वायसराय जब एक बिल के, 
जिसके पारलामेंट की दोनों समाओ ने पोस कर विया है और 
ओ राजा की स्वीकृति के लिए उसके सामने रखा गया है, 
अथवा जिसको उसने राजा को स्वीकृति के लिए रख छोड़ा 
है, पार्लामेंट के पुनविचार के लिए इस शिफारिस के साथ कि 
पालमिंट उसके साथ साथ उसके संशोधनों पर भी घिचार 
करेगी, लौटा देवे । 





(३) जो बिल इस प्रकार लौट आावेगा, उसपर १5१ हर उसके 


साथ के संशोधनों पर, जिनकी वायसराय ने शिफ्रिस की है, 
पार्लामेंट पुनविंचार करेगी। और अगर वह प्रस्ताव संशो- 
धनों के साथ अथवा संशोधनों के बिना फिर पास हो जाय, 











तो वह फिर वायसराय रे सामने राजा को ओर से स्थीकृति 
देने के लिये रखा जायगा । 


प्रजा-तंच-राज्य की काय कारिणी 


(२२) प्रजा-तंत्र-राज्य की कार्य कारिणी शक्ति राजा को 
प्राप्त है। उस शक्ति पर वायसराय राजा के प्रतिनिधि की हैसियत 
से, कार्यकारिणी सभा की सलाह से ओर इस एक्ट की शिफ- 
रिस और प्रजञा-तन्त्र-राज्य को कानून के अनुसार अमल कर 
सकेगा । 

(२३)--(अ) कार्य कारिणी सभा में प्रधान मन्श्री, और, 
अजब तक पालमेट कोई और नियम न बनावे तब तक प्रज्ञा-तस्ञ- 
राज्य में छः मंत्रियों से श्रधिक न होगे । 

(ब) प्रधान मंत्री को वायसराय नियुक्त करेगा और शेष 
, छुः मंत्रियों को भी वही चुनेगा, लेकिन प्रधान मन्श्री की सलाह 

से । 

(से) कार्य कारिणी सभा उन्त सब मामलों के लिए, जो प्रजा- 
तंत्र-राज्य के विभागों से, जिनका प्रबन्ध कार्य कारिणी सभा के 
मैम्बर लोग करते है, सम्बन्ध रखते हैं, व्यवस्थापिका सभा के 
थ्रति उत्तरदायी रहेगी । क्‍ 

(२७) जब तक पालमिंट कोई और नियम न बनावे, तश् 
तक प्रजा-तंत्र -राज्य की कार्य कारिणी सभा के और सब अप 
सरो की नियुक्ति ओर बरखारुतगी का अ्रधिकार वायसराय 
आर उसकी कोंसिल को प्रात रहेगा, यदि इस अधिकार को 











( २०२५ ) 


वायसराय और उसकी कौंसिल ने या प्रज़ा-तंत्र-राज्य के किसी 


कानून ने किसी और कमं-चारी के नहीं दिया है। 


(२५) प्रजा-तंत्र की, जल, थल और वायु-सेनाओं के सेना- 
पति का अधिकार भी राजा के प्रतिनिधि, चायसराय को ही 


प्राप्त होगा | 


राजदूत और विदेशों प्रतिनिधि 


(२६) प्रजञा-तंत्र-राज्य को राजदूतो तथा अन्य विदेशी प्रति- क्‍ 
निधियों को नियुक्त करने का वेसा ही अधिकार प्राप्त होगा, जैसा 
कनाडा तथा अन्य उपनिवेशों. को प्राप्त है। इन लोगों की ल्‍ 
नियुक्ति वायसराय अपनी कोंसिल की सलाह ले कर करेगा। 


वायसराय उनकी वेतन, अधिकार, कर्तव्य तथा नियुक्ति की 
शर्तों के बारे में भी नियम बनाएंगा। क्‍ 
जाथिक अधिकार 

(२७०)--( १) हिन्दुस्तान के आडीटर जनरल (जांचने 
घाला सब से बड़ा अफ्सर) हिसाब की नियुक्ति वायसराय 
झपनी कॉसिल की सलाह से करेगा और वह उसको 
वेतन, अधिकार, कतंव्य और नियुक्ति की शर्तों के बारे में 
अथवा उस दशा में, जब कि थोड़े समय के लिए जगह खाली 
हुई दो, उसके कर्तव्य पालन के बारे में नियम बनावेगा। 

(२) जो नियम वायसराय ने अश्रपनी कौंसिल को सलाह से 
बनाये हैं, उनके अनुसार पब्लिक सर्विस में न तो कोई जगह 
बढ़ाई ही जा सकती है और न कोई घटाई ही जा सकती है। 
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आंर किसो जगह के लाभ आदि के विषय में तब तक कोई 
पतिवर्तन नहीं हो सकता, जब तक अर्थ-विभाग के किसी ऐसे 
कर्मचारी से सलांह न ले ली गई हो, जिसके विषय में नियमों 
में यह लिखा हो कि अम्ुक कर्मचारी प्रान्तोय श्रथवा प्रजा- 
तंत्र-राज्य का कर्मचारी है । 


प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा 


. (२८) प्रान्त के लिए व्यवस्था बनाने के अधिकार राज़ा 
और  प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा को भाप्त होगे । 
(२६) प्रत्येक प्रान्त में एक गवर्नर होगा, जिसको राजा 
नियुक्त करेगा और जो अपने प्रांत में राजा के प्रतिनिधि की 
हेसियत से रहेगा । 


(३०) प्रान्त की मालगुजारी में से राजा को गवर्मर के 


लिए......... रुपया सालना वेतन देने के लिए दिया जायगा, 
जो, जब तक प्रज्ञा-तंत्र-राज्य की पालार्धेंट कोई और नियम 
न बनाये, उसी तरह से रहेगा, जेसा इस की ** फ्द्दरिस्त 
में दिया हुआ होगा । 


(३१)--(१) भान्तीय' व्यवस्थापिका सभा का एक मैम्बर 
अपने प्रान्त से एक लाख आदमियाँ का प्रतिनिधि होगा। 
लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि जिन प्रान्तों की आबादी द्स 
लाख से कम होगी, उनमे ज़्यादा से ज्यादा सौ मैम्बर होंगे । 

(२) हर एक मैम्बर एक हल्के की ओर से चुना जायगा। 
हल्के का निश्यय कानून करेगी | हर एक स्थी-पुरुष, जिसकी 
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( २०४ ) । 
उम्र २९५ साल की हो चुकी है श्रोर जिसको कानून द्वारा. 
अयोग्य नहीं बतलाया गया है, वोट देने का अधिकारी 
(३२)--(१) प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा अपने 
पहिले अधिवेशन के बाद पांच साल तक रहेगी । लेकिन शर्त 
यह है कि-- 

(अर) गवर्नर उसको पांच साल से पहिले ही बरख्वास्त 
कर सकता हे। 

(ब) गवर्नर यदि किसी ख़ास वस्तु-स्थिति में उच्चित समझे 
तो पांच साल के समय को बढा सकता है। 

(स) कौंसिल के बरखारुत होने के छः महीने के बाद गव- ६५. 
मर सभा के दूसरे अधिवेशन के लिए उस तारीख़ को मियत 
करेगा, जो बरखास्त होने की तारीख़ से छः महदीने से अधिक । 
आगे न पड़ेगी । 

(२) गवर्नर व्यवस्थापिका सभा के अधिवेशनों के लिए 
ऐसे समय ओर स्थान नियत कर सकता है, जिसको वह 
उचित समझे, और वह समय समय पर नोटिस के जशणिये 
या किसी और ज़रिये से इन अ्रधिवेशनों को मुल्तवी भी कर 
सकता हे । 


(३) सभा का कोई अधिवेशन उसके सभापति के द्वारा 
मुल्तवी किया जा सकता है। 


(४) सभा के सब प्रश्न सभा के सभापति को छोड़ कर, 

















( २०५ ) 


ज्ञिसको ऐसे समय, जब कि दोनों पक्षों की वोट बराबर होंगी, 
कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा, शेष सब मेम्बरों की 
बहु-संख्यक वोटों से ते होंगे । 

(५) सभा अपने अधिकारों को उस समय भी 
काम में ला सकेगी, जब कि उसके कुछ मैम्बरोकी जगह छाली 
होगी । क्‍ 
. (३३) हर एक सभा का एक सभापति होगा, जो उस 
सभा का मैम्बर होगा और जो उसके द्वारा छुना जायगा । 
सभा का एक उप-सभापति भी होगा, जो उस सभा का भेस्बर 
होगा और उस सभा के द्वारा सभापति ही की तरह खुना 
जायगा | 

(३४) प्रत्येक प्रांत की व्यवस्थापिका सभा को इस एफ्ट के 
नियमों के अन्द्र अपने सूबे के सम्बन्ध ओर अमन---श्रमान के 
लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। प्रत्येक प्रांत को व्य- 
वस्थापिका सभा उन सब मामलों के बारे में, जो उन मज़ासूनों 
में आते हैं, जो इस |रिपोर्ट में आगे फ़हरिस्त नम्बर २ 
में दिये हुए हैं, ब्यवस्था दे सक्रेगी । 

(३५) प्रत्येक प्रांत की व्यवस्थापिका सभा उस प्रांत की 
किसी कानून को, जो प्रात के उस मज़ामून से सम्बन्ध रखती 
है, जिसको ब्रिटिश हिन्दुस्तान के किसी कर्मचारी ने इस्त 
पक्‍ट के आरम्भ होने के पहिले या पीछे बनाया है, रद्द या 
बदल सकती है।.._ े 











५ 
( २०६ ) 

(३६) चह कानून, जो एक प्रांत को पब्लिक मालगुज़ारो 
पर असर डालता है, गवन र की काय कारिणी सभा के किसी 
मेम्बर ही के ठारा उपस्थित किया जा सकेगा । 

(३७) जब किसी बिल को एक प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा 
पास कर दे, तब गवनर यह घोषित कर सकता है 
कि वह उसे मंजूर करता है या नामंज़ र करता है । 

. (३८) अगर गवर्नर किसी ऐसे बिल को नाम॑,जूर करदे, 
तो वह एक्ट न हो सकेगा । 

(३६) अगर गवर्नर किसी ऐसे बिल को मंजूर कर दे, तो 
वह फौरन उस एक्ट की एक सच्ची नकल वायसराय के पास 
भेजेगा । और वह एक्ट तब तक यथार्थ रुप में पास न होगा, 
जब तक वायसराय उसको स्बोकार न करले, और उसकी घह 
स्वीकृति वायसराय के हस्ताक्षर के साथ गवर्नर द्वारा प्रकाशित 
न कर दी जांय । 

(७०) जहां वायसराय ऐसे किसी एक्ट को नामंजर 
करेगा, वहां वह शपनी इस नाम॑ जूरर की घजद गवनतर को 
लिख भेजेगा । 


(४१) जब किसी एक्‍ट को चायसराय मंजूर कर ले, तब 
उस एक्ट को राजा का अपनो कौंसिल की सलाह से 
नाम॑ जूर करना कानूनन ठीक समभा जायगा । क्‍ 

(४२) जब किसी पकक्‍ट को इस प्रकार (राजाद्वारा) 
नाम॑,जूर कर दिया, जाय, तब गवनंर फौरन नोटिस द्वारा उस. 
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नाम॑.जूरी को प्रकाशित करेगा और उस नोटिस को तारीख के 


दिन से वह एक्ट रद्द हो ज्ञायगा | 
प्राग्तीय काय कारिणी सभा 


(४३) एक प्रान्त के शासन का अधिकार उसके गवर्नर 
को होगा, जो प्रान्त की कार्य कारिणी सभा को सलाद से 
काम करंगा। 

(४७) प्रत्येक प्रान्त के लिए एक काय कारिणी सभा होगी, 
जिसमें पांच से श्रधिक मंत्री न होगे। इन मंत्रियों को गवर्नर 
मुकरिर करंगा। क्‍ 

(४५) गवर्नर अपने पांच मंत्रियाँ को झ्ुक्र्रिर करते समय 
सब से पहिले एक प्रधान मंत्री को चुनेगा और उसके बाद 
उसकी सलाह से बाकी चार मंत्रियों को मुक्र्रिर करेगा। 

न्‍्याय-विभाग 

(४६) एक सुपरिम कोर्ट होगा, जिसके अधिकार पालांमेंट 
निर्धारित करेगी। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा 
ओर कुछ और भो न्यायाधीश होंगे, जिनको संण्या पार्लामेंट 
मुकरिर करेंगी । 

(४७) प्रजञा-तंत्र-राज्य के स्थापित हो जाने के बाद मुख्य 
स्यायाधीश तथा अन्य न्‍्यायावीश मुक़र्रिर होंगे । इन सब को 
घायसराय अपनी कौसिल के मैम्बरों की सलाह से शुकरिंर 


पक करी है 


कंरगा | इन संब न्‍्यायायीशों की वेतन का -निश्चय पालामेंट 








रह 

( २०८ ) 
करेगी और जो वेतन इनको आरप्म में दी जायगी, वह फिर 
जब तक ये अपने पद्‌ पर रहेगे, कम न को जाएगी। 

(४८) घुख्य न्यायाधीश तथा श्रन्य न्यायाधीश उस समय 
तक अपने पदों से न हटाये जाएंगे, जब तक पार्लामेंट की 
दोनों सभाएं अपने एक ही अधिवेशन में उनकी बदचलनी 
अग्रथवा अयोग्यता के कारण उनके अलग किये जाने की प्रार्थना 
न कर्र | जब ऐसा होगा, तभी वायसराय अपनी कौंसिल 
के मेम्बरों से सलाह लेकर उनको अलग कर सकेगा। 

(७९) नीचे लिखे मामलों पर सुपरिम कोर्ट ही का अधि- 
कार होगा-- 

(१) उन मामलों पर, जिनको वायसराय अपनो 
कौंसिल के मेम्बरों से सलाह लेकर ८५ धारा के श्रजुसार 
. भेजे। क्‍ ः द 

(२) उस मामले पर जिसमे प्रजा-तंत्र-राज्यः अथवा 
प्रजा-तंत्र-राज्य की और से कोई व्यक्ति शामिल हो । 

(३) उस मामले पर, जो विदेशों के परामर्शदाता 
अथवा प्रतिनिधियों से सम्बन्ध रखता हो । 

(७४) उन मामलों पर जो प्रान्तों के बीच में हो । 

(५) उन मामले पर जो इस शासन-विधान के अन्‍्त- 
गंत हो श्रथवा इसके श्रर्थ से सम्बन्ध रखते हो । हि 

(५०) पाल॑मेंट क्रे कुछ निश्चय किये हुए अपवाद और. 
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( २०६ ) 


मियमी को मानते हुए खुपरिम कोर्ट को नीचे लिखी हुई 
जगहों के फौसलो, डिगिरियों, हकमों और सज़्ाओं की 
अपीले सुनने तथा उनके संबंध में अपना निर्णय देने का 
श्धिकार होगा | 

(श्र) उस न्यायाधीश श्रथवा उन न्यायाधीशों के 
यहां की अपीले, जिनको खुपरिम कोर्ट के जैसे पूर्ण अधिकार 
प्राप्त हों। 

द (ब) किसी प्रान्त के किसी हाईकोट की अपीलें अथवा 
किसी प्रान्त के किसी ऐसे कोर्ट की अपील,जिससे प्रजा-तंत्र-राज्य 
के स्थापित होने के समय प्रिवी कौन्सिल में अपील हो सकती 
ह्ो। 

(५१) इन सब मामलों में सुपरिम कोर्ट का ,फैसला अन्तिम 
होगा और उसमें कोई दूसरा कार्ट अथवा अधिकारी हस्तक्षेप 
न कर सकेगा । 

ग्रिवी कौंसिल में म्रपोल 

(५२) प्रजा-तंत्र-राज्य अथवा किसी प्रान्त या किन्हीं घरान्‍्तों के 
विधानात्मक अधिकारों की सीमा के सम्बन्ध में खुपरिम कोर्ट 
के किसी निर्णय, की प्रिवी कौंसिल में तब तक अपील न की 
जांपगी, जब तक खुपरिम केर्ट खयं ही अपनी ऐसी अनुमति 
म दे देगा कि यह मामला इस किस्म का है, जिसका निर्णय 
प्रियी कॉसिल'में हेना चाहिए । 

...._ (१) झछुपरिम कोर्ट यदि इस बात से सम्तुएट हो जाय 














है 

( २१० ) 
कि अपोल करने का एक विशेष कारण है, तो वह अपनी इस 
आशय को अछुमति दे सकेगा, और उसके बाद बिना किसी 
हुक्म के प्रिवी कोंसिल में अ्रपील की जा सकेगी । 

(२) पालमिंद ऐसे क़ानून बना सकती है, जिनके 
दारा खुपरिम कोर्ट कुछ मामलों में प्रिवी कौंसिल में अपील 
करने के लिए अपनी अलुमति दे सके। परन्तु इस सम्बन्ध में 
वह केाई ऐसा क़ानून न बना सक्रेगी, जिसके कारण सप्नाट के 
खुपरिम कोट से प्रिवी को'सिल में अपील करने को अनुमति 
देने के अधिकार पर घक्का पहुंचे । 


हाईकोट 


(५३) इस विधान में उन हाईकोर्टों से मतलब है, जे। इस 
समय हिन्दुस्तान में मौजूद हैं। क्‍ 
(५४) प्रत्येक दाकाट में एक मुख्य स्यायाघीश होगा और 
अन्य न्यायाधीश उतने होंगे, जितने वायसराय अपनी 
कौ सिल के मेम्बरों स सलाह करके आवश्यक समभेगा। 
परन्तु इस सम्बन्ध में नीचे लिखी शर्तों के मानना होगा। 
(१) वायसराय अपनी कौ'सिल को सलाह से 
किसी भी हाईकोर्ट में कुछ समय के लिप अतिरिक्त यायाधीश 
मुकरिर कर सकता है। परन्तु यह समय दो साल से ज्यादा 
का न होगा। न्यायाधीशों की इस पद्‌ पर थे सब अधिकार 
प्राप्त होगे, जो हाईकोट के उन न्यायात्रीशों के प्राप्त हैं 








( २११ ) 
जिनके वायसराय ने अपनी को सिल की सलाह से सुक़रिण 
किया है । 

(२) एक हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश तथा अतिरिक्त 
न्‍्ययाधीशों के मिलाकर सब न्यायाधीश! की संख्या श्रधिक से 
अधिक २० होगी । 

(५०) हारकार्ट का न्यायाधीश वह हेगा, जे। हारकेट का 
एडवोकेट होगा और जे कम से कम दस साल तक एडवोकेट 
रह चुका होगा । लेकिन शर्त यह है कि उन न्यायाधीशों के 
खिलाफ, जे। इस विधान के आरस्म-समय में अपने पदों पर 
होगे, इस विधान की काई बात न हुई । 

(५६) (१) द्ाईकार्ट का न्यायाधीश अपने पद्‌ पर केवल 
उस समय रह सकेगा, जब तक उसका आचरण अच्छा रहेगा । 

(२) हाईकेर्ट का न्यायाधीश अपने पद त्यागने की 
सूचना प्रान्तीय सरकार के पास भेजेगा । 

(५७) हाईकेर्ट के सुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों 
का प्रान्तीय' व्ववरुथापिका सभा के प्रार्थना करने पर केचल 
घायसराय ही अपनी कॉंसिल से सल्ताद्द लेकर पदयुत 
कर सकेगा । क्‍ 

. (१८)--(१) वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह से 
वेतन, भत्ता, छुट्टी ओर पेंशन का निर्णय करेगा और इनमें 
परिवतंन भी कर सकेगा । परन्तु, जे! न्‍्यायावीश परिवतंन होने 
की तारीझा से पहिले मुक़्रश्िर हो जाएंगे, उनकी बेतन पर परि- 
बतंन का काई असर न होगा । 











(६ २१२ ) 


(२) इस धारा के अजुसार, जे। एक न्यायाधीश का 
चेतन आदि निश्चित किया जायगा, वह उसके अपने कार्य के 
आरम्भ करने के समय से मिलेगा । 


(५६ (१) एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सथान के 
खाली होने पर अथवा उसकी गर हाज़िरी में प्रान्तोयः सरकार 


. डउसो हाईकोर्ट के किखो एक न्यायाधीश के उसके काम के 
चलाने के लिए उस समय तक के लिए मुक़र्रिर कर देगी, जब 
तक वायसराय द्वारा काई दूसरा मुख्य न्यायाधीश मुक्‌- 


रिरि न कर दिया जावे और वह अपने काम के अपने हाथ में 
न लेले, या जब तक मुख्य न्यायाधीश अपनी गैर ह्वाज़िरी से 


लोट न आवे--जैसा मामला हो । 


..._ (२) हाईकोर्ट के किसी न्‍्यायाघीश के स्थान के खाली... 
होने पर तथा किसो न्यायाधोश की गेर हाज़िरी में अथवा... 
किसी न्‍्यायाधोश के मुख्य न्यायाधीश के पद्‌ पर काम करने 
पर प्रान्तीय सरकार किसी ऐसे आदमी के उसके स्थान पर 
मुक्रिर कर सकती है, जिसमें घह येग्यता हो, जो हाईकेट' के 
न्‍्यायावीश के लिए आ्रावश्यक है। और वह आदमी, जो इस प्रकार 


मुक्रिर किया जायगा उस समय तक न्ययाधीश रह सकता 


और काम कर सकता है, जब तक घायसराय अपनो 
कौंसिल की सलाह से किसी और आदमी को न्यायाधीश मुक्‌ 
रिर न करे ओर वह अपने काम को अपने हाथ में म ले ले, या 
ज़ब तक गे र हाजिर न्यायाधीश अपनी गेर हाज्िरो से लौट 


हे 











€ २१३ 


न आवचे, या जब तक प्रान्तीयः सरकार स्थानापन्न न्यायांधीश 
की नियुक्ति को रद्द न कर दे । 


प्रसलदारो 


(६०)--(१) कई हाईकोर्ट रेकर्ड के कोर्ट हैं और उनके 
अधिकार--इष्तिदाई और अपोल सम्बन्धी--ऐसे हैं, जिनको 
सपुद्र पर भी वहां के ज्ञुमों के बारे में अमलदारी है और 
जिनको वे अधिकार भी प्राप्त हैं, जो न्याय से सम्बन्ध रखते 
हैं और जिन अधिकारों के द्वारा कोर्ट-क्लर्कों तथा अन्य अ्रफसरों 
को नियुक्त किया जाता है, और कोर्ट के काम के लिए नियम 
बनाये जाते हैं । यह अ्रधिकार उनको उन ख़ास ख़र्तां द्वारा तथा 
पैसे किसी सास खातों के दिये हुए नियमों, अमलदारी तथा 
शक्ति के द्वारा प्राप्त होंगे, जो उनको इस एक्ट के श्रारम्भ में 
प्राप्त होगे । 


(२) वे ख़ास रात जिनके द्वारा एक हाईकोर्ट को 
अमलदारी, अधिकार और शक्ति मिली हुई है, ऐसे ही दूसरे 
एछातो के द्वारा समय समय पर बदले जा सकते हैं । 

(६१) प्रत्येक हाईकोर्ट अपने अपील पाने के अधिकार के 
कारण सब कोट्टों की निगरानी सर सकता है और यह इन 
निश्चांकित बातो को भी कर सकता है-- 


(ब) वह एक मुकदमा या अपील को एक को से 











क्‍ |( २१४ ) 
दूसरे कोर्ट के लिए, जिसके अधिकार पहिले कोर्ट के बराबर 
- था अधिक हैं, भेज सकता हे। । 

(स) वह अपने कीटों की कार्यवाह्दी और रिवाज 
को ठीक करने के लिए साधारण नियम ओर फार्म तैयार कर 
सकता और उनको भचलित कर सकता है। | 

(4) वह पेसे फार्म भो निश्चित कर सकता है, जिनसे 
कोर्टों के अफसर अपनी दफुतर की किताब ओर रजिस्टरों को 
तैयार कर सकते हैं । । 

(६) वह ज़िले के द्ाकिम, बकीलों, कोर्टों, क्लकों . 
ओऔर अफसरों की फ़ीस के निश्चित कर सकता हे । | 

लेकिन शर्त यह है कि पेसे नियम, फार्म, और फीस की 
. फ्हरिस्तें ऐेसी किसी कानून के विरद्ध न होनी चाहिये, जो 
प्रचलित हैं और जिनको प्रान्तीय सरकार की ओर से स्थीकृति 
की आवश्यकता हे। 
(६२)--(१) प्रत्येक हाईकार्ट अपने नियमों के अ््षुसार, 
यदि वह उचित समझे, ते केार्टो के ओे! इष्तिदायी और 


अपील के अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों के हाईकोर्ट के 
एक या एक से अधिक न्यायाधीशों के वे सकता है। 

(५) यह निश्चय करने का ह्वारईकार्ट के चीफ 
जस्टिस के अधिकार होगा कि कौन जज किस मामले में 
अकेला काम कर सकता हैं और कोर्ट के कौन जज़ चीफ जज 
के साथ या उसके विना कार्ट के किन क्रिन भागों में काम 
कर सकते हैं । 

















( २१५ ). 


(६३) वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह, से इुक्‍्म दे 
कर किसो जगह के एक हाईकेर्ट की मातहती से दूसरे हाई- 
कोर्ट की मातहती में भेज सकता है। और वह किसी हाईकोर्ट 
को ब्रिटिश हिन्दुत्तान के किसी हिस्से में, जो उसवरी 
अमलदारी में नहीं रखा गया है, अपने सब या कुछ अ्धि- 
कार के साथ मुकर्रर कर सकता हे ओर वह किसी हाई कोर्ट 
को हिन्दुत्तान के किसो हिस्से में, जो!हिन्दुस्तान के प्रजा-तंत्र - 
राज्य के बाहर है, त्रिटिश प्रजा पर अपनी अमलदारी चलाने 
के लिए मुकरंर कर सकता है । 

(६७)--(अं) वायसराय, हुए एक गदवर्नेर, कार्य- 
कारिणो सभा का हर एक भेम्बर--प्रज्ञा-तंत्र-राज्य अथवा 
सुबबों के मेम्बर--अपनी किसी सलाह, हुक्म या काम की वजह 
से, जिसको इनमें से किसी ने सिऊ' अपनी पब्लिक हेस्ियत 
से किया हो, किसी हाईकोर्ट को इब्तिदायी या अपील सम्ब- 
न्‍्थी या पुनवि चार सम्बन्धो अमलदारी में नहीं आ सकता । 

(ब) इसी प्रकार कई हाईकोर्टों' के चौक जस्टिस 
और दूसरे जज भी बरी रहेगे । 

(६०) वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह से यदि उचित 
सममभे, तो अपने ख़ास खातो के ज्ारिये प्रजञा-तंत्र-राज्य में किसी 
जगह, चाहे वह किसी दूसरे हाईकार्ट को अमलदारी में हं। 
या न हो एक दूसरा हाईकोर्ट स्थापित कर सकता है और 
इस प्रकार जो हाश्को्ट स्थापित होगा, उसको पेसो अम- 
 लदारी, अधिकार और शक्ति दे सकता है, जौ ऐसे फिस। हाई- 
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कोर्ट है। को दी जा सकती है, जो इस एक्ट के आर+्भ में विद्य 
मान होगा । और जहां इस प्रकार एक हाइ्कोट स्थापित कया 
गया है यदि बह जगह किस दूसरे हाईफोट की अमलदारी 
हो, तो वायसराय अपने ख़ास' ख्तों के ज्ञारिये उस जगह 
की सीमाओं को बदल सकता है और ऐसे उपयुक्त नियम 
बना सकता है, जा इस परिवत न के कारण आवश्यक अनुभव 
होगें। 
 शडवोकेट जनरल 

(६६) हुए एक प्रान्‍्तीय सरकार अपने प्रान्त के लिए एक 
एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकती है ओर उसकी जगह 
खाली होने या उसकी गैर हाज़िरी में या उसके डेपूटेशन पर जाने 
पर किसी आदमी को एंडयोकेट जनरल का काम करने के लिए 
नियुक्त कर सकती है। जो आदमी इस प्रकार नियुक्त हुआ 
है, चह उस समय तक एड्योकेट जनरल के अधिकारों को काम 
में ला सकेगा, जब तक घायसराय अपनी कौसिल की सलाह 
ले कर किसी और आदमी को नियुक्त न करे और घह आदमी 
अपने काम के करने न लगे अथवा जब तक एडवोकेट जनरत 
अपनी गे र हाजिरी या डेपूटेशन से, जैसी हालत हो, लौट + 
आवे, या जब तक प्रान्तीय सरकार अपनी की हुई नियक्ति के 
रद न कर दे । 


जायदाद, मालगुजारी श्र आमदनी 
(६७) सन्‌ ६८५८, १६१५ अर १६१६ ४० के गब न मेंस 




















आफ इंडिया एक्‍्टो के अनुसार जिस जायदाद पर ब्रिटिश 
सत्राद या भारत-मंत्री-इन-कॉसिल का अधिकार है या जो 
जायदाद इनके अधिकांरों के कारण इनको मिल गयी है, वह सब 
वायसराय-इन-कौंसिल को मिल जञायगी । 
...._ (६८) हिंदुस्तान की माहशुज्ञारों के ऊपर वायसराय-इन- 
. कौन्सिल का अधिकार होगा | और इस एक्ट के नियमों के 
 अज्ुसार वह मालगुजारी सिक प्रजा-तंत्र-राज्य ही के काम में 
 खचे की जाएगी । 

(६६) हिन्दुस्तान की मालगुज़ारी, ये शब्द इस एक्ट में 
ब्रिटिश हिन्दुस्तान के समस्त मालगुज़ारी से मतलब रखते हैं 
और खास तौर से निम्न लिखित बातों से-- 

: (१) किसी जमींदारी या दूसरी तरह की चसूलयाबी, 
जो यदि सन्‌ १८०८ ई० में गवनंमेंट आफऊ़ इंडिया एफ्ट 
पास न होता, तो ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा ग्रथणा उसके 
नाम से बवूल होती । 
हि (२) ब्रिटिश हिंदुस्तान के कोर्टो' के हुक्म या सजा 
के ज्ञुमाने और जुर्मो' की चजह से चल तथा अचल जायदाद 
की जुब्ती । ओर 

(३) ब्रिटिश हिंदुस्तान की चल या अचल ज्ञायदाद 
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का वली न होने के कारण उसका राज्य के हाथ लग जाना और 
ब्रिटिश हिन्दुस्तान की बह सब जायदाद, जिसका बली नहीं है 
कानूनन राज्य को मिल जाना। 

(७०) पार्तसामेंट, एक रेल और बंदरगाह-फंड कायम 
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करेगी, जिसमें वह सब आम नी रवखी जायगी, जो वायसराय 


इन--कौसिल को रेलवे, डाकख़ाने अ 





गैर बंदरगाहों की मदों से 


मिलेगी । इस फंड को पालमिंट, जिस तरद् से चह निश्चित 


करे, उस तरह रेलवे, डाकझ़ानों और बस्द्रगाहों 





गाहों ही के कामों. 


में खर्च करने के लिए रकवेग।। इसके अलाबा एक मालगु- 





जारी फंड फायम होगा, जिसमे और 





र दूसर किस्म 


कैस्म की मालगु- 


झ्ारियाँ, जो वायसराय--इन--कौन्सिल को मिलेगी, रक्खी 


जाएगी और भ्रजा-तंत्-राज्य के काम के लिए उस तरीके से 

रुपया रकखा जायगा, जिस तरीक को इस एक्ट अथवा उन 

नियमों द्वारा, जो इस सम्बन्ध में बने हुए हैं, निश्चित किया 

गया है तथा जो उसके जतबीज़ किये खर्च के अनुसार होगा। 
(७१) हिन्दुस्ता 


लिखित बखूलयाबी दोगो--- 
(अ) ईरूट इ'डिया कम्पनो का सब कर्जा 








(ब) यदि सन्‌ १८५८, १६१४ और १६१६ ई० के 





गवरनमेंट एक्ट और यह एक्ट पास न होता, तो वह सब 

रुपया, क़ृ'मत, बसूलयाबी और खर्च, ईस्ट इ'डिया कम्पनी 

को दिन्दुप्तान की उस मालगुज़ारी से मिलता, जो उन संधियों 

और कर्ज़ो' से सम्बन्ध रखतो है, जो इस 

समय रहेगे। 
(३६) इस एक के अनुसार 














गान को मालगुज़ारी दी पर यह सब निम्त- 
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देनदारं। (सिवाय इसके कि इस एक्ट में कुछ और दिया हुआ 


हे।) 

._ (७२)--(१) प्रजा-तंत्न-राज्य के कायम होने के फौरन ही 
बाद वायसराय अपनी कौसिल की सलाह से एक कमीशन 
नियुक्त करेगा, जिसमें हर लजूपे से एक प्रतिनिधि सथेगा और 
“प्रतिनिधि प्रजा-तंच्र-राज्य को ओर से रहेगे, ओर 
श्स कमीशन का सभापति प्रजञा-तंत्र-राज्य का अफ्सर होगा। 
यह कमोशन इन बातो के बारे में तहकीकात करेगा--(अ) 
मालगुज़ार; के उन ज़रियों के बारे में, जो प्रजा-तंत्र-राज्य और 
प्रान्तीय सरकारों के लिए इस ख्याल से दिये गये हैं कि दोने 
जगह अच्छा राज्य-प्रबन्ध हो, और सरकारी नोकरो या प्रजा की 
उन्नति हो, (ब) प्रजा-तंत्र-राज्य और प्रान्तीयः सरकारों के 
बीच के रुपये-पेसे के संबन्धों के बारे में, और (स) उन 
साथरनों के बारे में, जो पेसे संबन्ध पैदा करने में काम में 
लाये जांय । 

(२) उपरोक्त कमोशन एक कमेटी नियुक्त करेगा, 
जो प्रजा-तंत्र-राज्य की जल, थल, तथा वायु-सेनाओं के अफ्‌- 
सरसों की ट्रनिंग के सम्पूर्ण प्रश्न की जांख करेंगी ओर जो फौजी 
तालीम के लिए जितने रुकूल कालिजों की ज़रूप्त होगी, 
उतने स्कूल-कालिजों की स्थापना करंगो । 

. (३) जो कमेटी इस प्रकार नियुक्त की जायगी, वह 
इन बातों के बारे में अपनी रिपोर्ट कमीशन के सामने पेश 
करेग। कि--कितने रुकूल, कालिज तथा उनमें पढ़ाने बालो और 
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क्‍ २२० ) 
उन जगहाँ की, जद्दां स्कूल और कालिज खुलेंगे, ज़रूरत होगी, 
ओर प्रत्येक स्कूल और।कालिज की तालीम का दर्जा क्या होगा. 
और स्कूल और कालिजो के चलाने में शुरू में कितना खझार्च 
पड़ेगा । 
(७) उपरोक्त कमीशन पक और भी कमेटी की 
नियुक्ति करेगा, जो प्रजा-तंत्र-राज्य में साधारण प्रारम्भिक 


शिक्षा' के प्रचार के साधनों के बारे में और पिछड़ी हुई 


जातियों के लिए विशेष शिक्षा संबंधी खुविधापं उपस्थित 
करने के बार में जांच करेगा और रिपोर्ट करेगा । 


(५) उपरोक्त कमीशन को पेसी ही और कमेदियों 


के, जिनका वह आवश्यक सममेगा, नियुक्त करने के लिए, 


अधिकार होगा। क्‍ 

(६) उपरोक्त कमीशन उन मामलों के थिषय म्रें 
जिनकी पहिली धारा में शिफारिस की गई है, वायसराय-इन- 
कौसिल के रिपोर्ट करेगा और इस बात के बारे में खास 
शिफारिस कगा कि प्रजा-तंत्र-राज्य और प्रांतों की मालगु- 
जारी में से उन मामलों पर, जो धारा नम्बर २, ३ और ४ में 
दिये हुए हैं कितना खार्च होना चाहिये । 

(७३) वायसराय-इन-कों सिल कमीशन की सब रिपोर्ट को 
अपनी शिफारिसों के साथ, पार्लामेंट के सामने उस पर 
पेसी ब्यवथ्ा देने या पेसा अमल करने, के लिए रकखेगा, 
जिसको वह उचित समभेगा । 





















(७४) जब तक यह उपरोफ आंज खतम हो. आर पालमेट 
उस पर धारा नंबर ६८ के अनुसार कोई अमल को, तब तक 
मालगजारी के वर्तमान साधन ओर धन सम्बन्धी मामले जैसे 
के वैसे चलते रहेगे । ह 


रक्षा 
(७७५)--(अ) वायसराय-इन-कौसिल एक के हैटी नियुक्त 
करेगा, जिसमें ये लेग मैम्बर होंगे--(१) प्रधान मंत्री, (२) रक्षा- 
मंत्री (३) विदेशो मंत्री, (3) थल-सेनापति, (७) वायु-सेनापति # 
(६) जल-से नापति, (9) जनरल स्टाऊ थी क और (८), (६) दो 
सेना सम्बन्धी मामलों के विशेषज्ञ । 

(ब) प्रधान मंत्री इस कमेटी का अध्यक्ष दवीगा, 
ओर इस कमेटी का एक स्थायी अमला दोगा, जिसमें एक 
सेक्रेटरी भी होगा । | 

(ख) इस कमेटी के मे काम होगे कि वह सरकार 
झर उन विभागों को, जो इससे सम्बन्ध रखेंगे, शिक्षा सम्ब- 
स्थी प्रश्नी ओर रक्षा सम्बन्धी नीति के साधारण प्रश्नों के बारे 
में सलाह-मशचरा देगी । क्‍ 

..._(द) जब यह कमेटी नियुक्त हो जायगी, तब बायसराय- 
इन-कौसिल उससे इस बारे में सलाह लेगा कि हिन्दुस्तान की 
कुशलता को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान के सता सग्यस् धी 
खर्च में कोई कमी हो सकती या नहीं और यदि हो सकती हे 
तो किस प्रकार। इस संबंध में जो अम्दाज्ञ लगाया जाएगा, 
वह कमेंटो को शिकारिसों के आतुसा: सैयार किया जापगा। 


श्वामभल+ शहर ा/तिफककार 9 र 
मा 
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(७६) वायशराय-इन-कौसिल “रक्षा” की मदद में 
मालगुज्ारो या रुपया पैसा रखने के बारे में जो प्रस्ताव 
करेगा, वे प्रतिनिवि-सभा के फ़ सले के लिए भेजे जायंगे। 

(99) उपगोक्त नियमों में किसी नियम फे खिला फ पड़ने पर 
भी वाइसराय-इन-कौसिल उस समय, जब कि हिह्दुस्तान 
पर जल, थल अथवा वायु की ओर से कोई बाहर का हमला 
हो रहा हो या उस समय, जब कि वायसगणाय को किसाो ऐसे 
हमले का घाकई डर हो, इतने खर्च को, जितना ब्रिटिश 
हिन्दुस्तान या उसके किसी हिस्से की रक्षा के लिए आवश्यक 
हो, मंजूर कर सकेगा। जब वायसराय इस प्रकार की कोई 
कार्रवाई करेगा, तब वह फौरन इस बारे में ब्यवस्थापिका 
सभा के सामने, श्रगर उसके श्र घिवेशन हारहे हैं, या अगर उसके 


अधिवेशन नहीं हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द एक विशेष 


अधिवेशन बुला कर उसके सामने, रिपोर्ट रक्खेगा । 

(७०) ऐसा कोई प्रस्ताव, जो प्रजा-तंत्र -राज्य की जल, थल, 
ओर वायु-ननाओं के किसी हिस्से के शासन या भरण 
पोषण पर असर डालेगा, बिना उस राक्षा-कमेटी की 
शिफ़ारिस के, जिसको इस शासन-विधान में नियुक्त किया 
गया हे, पार्लामेंट में, न रक्खा जा सकेगा । 

सिविल सर्विस 

(७६) आगे बाली धारा के नियम के अनुसार पब्लिक 
सबविस के सब अफसर प्रजञा-तंत्र-राज्य' की स्थापना होने पर 
प्रज्ञा-तंत्र-राज्य के अफ्सर हो जांयगे। 


का 


कांप लक 
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(८०) जब प्रजा-तंत्र-राज्य की स्थापना हो जायगी, तय 
वायसराय-इन-कौसिल एक पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त 
करेगी, जो पब्लिक सविस' विभाग के ऐसे संगठन ओर 
भबन्ध के बारे में, जिसकी वह श्रावश्यकता समभेगा, शिफा- 
रिस करेगा।.. द 

(८१) पार्लामेंट हिन्दुस्तान की सिविल सविस के बांटने 
के बारे में नियम बनाएगी और वह इसकी भर्ती के जरियों * 
ओर तरीकों, सवि'स की हालतों, वेतन, भत्ता तथा आचार- 
विचार के लिए भी नियम बनाएगी | और पार्लामेंट' उस दज 
तक जिसको वह निश्चित करे और ऐसे मामलों के बारे में, 
जिनके वह निश्चित करे उपरोक्त कानून के अनुसार नियम 
बनाने का अधिकार वायसराय-इन-कौंसिल या प्रांतीय 
सरकारों को दे देगी। 

(८२)--(१) प्रज्ञा-तंत्र-राज्य की स्थापना होने के बाद बाय- 
सराय-[न-को सिल एक स्थायी पब्लिक सर्विस कमीशन 
नियुक्त करेगा । इस कप्तीशन के अविकार और करतंव्य भर्ती, 
नियुक्ति, आवरण, पेन और अउऊसरों के बुढ़ापेके कारण 
अयोग्यता के बारे में ऐेसे होगे जिनको पार्लामेंट निश्चितकरेगी । 

(२) स्थायी पब्लिक सविस कमीशन के मेम्बर 
अपनी नियुक्ति के बाद पांच साल तक अपने पदों पर रह 
सकेंगे । 

(८३) पब्लिक स्विस का कोई श्रफसर, जो प्रज्ञा-तन्घ-राज्य 
की स्थापना के बाद के तीन साल के अन्दर पेंशन लेना चाहता 
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है या प्रज्ञा-तंत्र-राज्य को सर्विस में नहीं रकला जाता है, वह 
उस पेंशन, इनाम या दूस' मुआवड़े का अधिकारों होगा, 
जिस को वह उस हालत में पाता, जब कि प्रजञञा-तंत्र राज्य की 
स्थापना न हुई होती । 
फौजी सज्सि 
. (८७) नये शासन-विवान के शुरू दोने के समय जो ब्रिटिश 
ओर हिन्दुघ्तानी अक़सर जल, थत्न-सेनाओं में, और रायल 
इंडियन मेराइन में या हिन्दुस्तान की वायु-सेना में हिन्दुस्तान 
में नौकरी कप्ते होंगे, निश्ललिखित बातों के बारे में अपने 
समय के वर्तमान अधिकारों ही को प्राप्त फरंगे--वेतन, भत्ता 
या पेंशन या अपने जुकूसान के मुआवजे, जिनको वायसराय- 
इन कौ सिल उचित और ठीक समझे श्रथवा ऐसे मुआवर्ज, 
जा पेसी हालत में मिले, जब कि प्रज्ञा-तंत्र-राज्य की स्थापना द 
न्‌हुईहेा। रे 
ऐसे ब्रिटिश या हिन्दुस्तानी अकसर, जिनके नये 
शासन-विधान के आरम्म होने पर पेंशन मिलती थी, 
हिन्दुस्‍्तान,की मालगुज़ारी में से बाद को भी उसी पेंशन को 
पाते रहेगे । 
देशो रियावरतें क्‍ 
(८५) प्रज्ञा-तत्त्र-यज्य भा देशों श्यिसतों के बार में उन्हीं 
अधिकारों के बत्े गा और उन्हों कत व्यों का पालन करेगा, 
जिनका संबियों- अथवा किस! दूसरी तरह से ताब्लुक है 











( शर५ ) हे 


और जिनके हिन्दुस्तान-सरकार अब तक बरततो और पालन 
करता हे । 


पेसी हालत में, जब कि प्रजा-तन्त्र-राज्य और किसी देशी 
र्यासत में एक पेसे मामले पर, जी आपस की संधियां, 
सनदों या किसी ऐसे ही दूसर कागरजों से सम्बन्ध रखता हो, 
मत-नेद हो जाय, तब वायसराय-इन-कोन्सिल उस रियासत की 
सम्मति लेकर, जिसका वह मामला है उस मामले के फैसले 
के लिए खुपरिम कोर्ट के हवाले करेगा । 


नये प्रांत 
(८६) जिस क्षेत्र में नया प्रान्त कायम होना है,|उसमें चह 
भाषा के आधार पर ओर वहां के बहु-संख्यक लोगों की मांग 


पर स्थापित किया जायगा ओर इस सम्बन्ध में आर्थिक और 
राज्य सम्बन्धी शर्तें भी रहेगी। 


शासन-विधान का संशोधन 


(८७) पार्लामेंट अपने कानून से शासन-विधान के किसी 
नियम के रह कर सकतो या बदल सकती है। लेकिन इसके 
लिए शत' यह हे कि 'पार्लामेंट ,के तत्सस्बन्धी बिल के 
पालामेंट को दोनों सभाएं मिल कर पास कर्रगी और तीसरी 
मत वा उस बिल का देननों सभाओं के कम से कम दे। तिहाई 
मैम्बर मंजूर करेंगे। एक बिल जब इस प्रकार देशनों सभाओं 
के सम्मिलित अ्विवेशन में पास है| जायगर, तब वह पालामेंट 
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की दोनों समाओ की ओर से उचित रुप में पास हुआ समा 
जायगा । 


नोट--निम्न लिखित शिफ़ारिसे' साम्प्रदायिक तथा अन्य विवादास्पद 
विषयों से सम्बन्ध रखती है--- 


साम्प्रदायिक चुनाव 


(१) हिन्दुस्तान भर में प्रतिनिधि-सभा और प्रांतीय व्यव- 
स्थापिका सभाओं के चुनाव के लिए सम्मिलित निर्वाचक 
(वेटर) होगे । द 


(२) प्रतिनिधि-सभा मे सिवाय उन सूबो के सुसत्मानों 


के लिए, जहां वे लथु-संड्यक हैं और सीमा प्रांत के अ-मु- 
स्लिमों के लिए और किसी के लिए जगह सुरक्षित न की 
ज्ञांयगी । यह संरक्षण मुसत्मानों के लिए उस प्रत्येक सूबे में, 
जहां पर ये लघु-संख्या में है, उनकी आबादी के लिहाज से 
हेगा ओर सीमा प्रांत में अ-प्लुस्लिमों की आबादी के लिद्दाज्‌ 


से । जद्दां के मुरेलिम या अप्तुस्लिमों के जगहों के संरक्षण की. 


इज़ाज़त देगी, वहां के मुस्लिम या अ-गुस्लिमों के बाक़ी जगहे। 
के लिए चुनाव में लड़ने का अधिकार प्राप्त हागा। 


(३) सूबो के सम्बन्ध में--- 
(अ) पंजाब और बंगाल में किसो सम्प्रदाय फे लिए 
जगह सुरक्षित न क्री जायर्ग। । 
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(ब) पंजाब ओर बंगाल केा छोड़ कर बाकी और सब 
खूबों में लघु-संख्यक मुस्लिम-जाति के ल्लिण उसकी आबादी 
के लिहाज से जगहे सुरक्षित की जायेगी और उसका 
बाकी जगहाँ के लिए चुनाव में लड़ने का श्रथिकार प्राप्त 
होगा । 


(स) सीमा प्रांत में भी अ-प्तुस्लिमो के लिए-जगह 
सुरक्षित की जांयगों और उनके भी बाकी जगहों के लिए 
चुनाव में लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा । 


(४) जहां के लिए जगह सुरक्षित की गई हैं, वहां वे 
दूस साल के निश्चित समय' तक रहेंगी । 


पांतों का पुनविभाग और उनका पद 





(५) सिंध के बारे में मालगुज़ारी सम्बन्धी किसी ऐसी 
तहक़ीकात के हे! जाने पर, जिसके आवश्यक समभा जाय, 
सिंध का प्रांत बम्बई से अलग कर दिया जायगा और उसको 
एक अलग प्रांत बना दिया जायगा। 


(६) कर्नाटक के वे हिस्से भी, सिवाय उन छोटे छोटे छीपों 
के, जो मैसूर राज्य के दूसरी ओर हैं, उसो तरह से,उन सूबों 
से, जिनमें वे इस समय शामिल हैं, अलग हे जाने चाहिये 
ओऔर।|उनका एक अलग प्रांत बन जाना चाहिये। 
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श्री० श्वेब कुरेशी। 

श्रो० सरदार मड्ल सिंह । 

श्री० सुभाष चन्द्र बोस । 

नीजे लिखे हुए अन्य अ-मैम्बर भी, जे घुलाये गये थे, उप-..._ 
स्थित थे-- 

डाक्टर एम० ए० अंसारी । 

मोलाना अबुल कलाम आजाद । 

श्रो० टी० ए० के० शेरवानी । 

मौलाना मुहम्मद शफी दाऊदी । | 

डाक्टर पेस० डी० किचलू । है 

श्रो० खली कुज्जामां । 

डाक्टर सैयद महमूद । 

प॑० जवाहरलाल नेहरू । क्‍ 

मुसलमानों के लिए केन्द्रिय व्यवस्थापिका-सभा में जगद्दो 
के सुरक्षित करने पर विचार किया गया। यह कहा गया था 
कि कल की रजामन्दी पर (पहिला भाग) लघु-संख्यक जातियों 
के लिए भी जगहे सुरक्षित नहीं हो सकती । इसके खिलाफ यह 
बतलाया गया कि बिना जगहों के सुरक्षित हुए यह मुम- 

किन है कि ५०० भेम्बरों में से केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा में 

केवल ३० या ४० ही मुसद्मान जा सके। यह भी बतलाया गया 
कि यही हालत उन सूबों में होगी, जहां सुसद्मान लघु-संख्या में 
हैं। एक राय यह पेश की गई कि यह कठिनाई लघु-संख्यक 
जातियों के लिए जगह सुरक्षित करने और बहु-संख्यक जातियाँ 
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के लिए न करने से मिट सकती है। इसका मतलब कऋल की 
रजामन्दी का दृहराना होगा। अन्त में कोई भी नतीआन 
निकला और इस मामले को शाम की बेठक में ते करने के लिए 
मुठ्तवी कर दिया गया । 


८ जुलाई 
शास को बेठक 


डाक्टर एस० डी० किचलू और सैयद महमूद के सिचाय 

वे सब मैम्बर, जो सबेरे वाली बैठक में मोजूद थे, उपस्थित थे । 
सर तेज़ बहादुर सप्र भी मोजूद थे | लघु-संख्यक जाति के प्रति- 
निधि भेजने का सवाल, जो सग्रेरे को बेठक में छूट गया था, फिर 
उठाया गया । सब इस पर राज़ो हो गये कि ७ जुलाई को 
सवंदल-सस्मेलन के दूसरे प्रस्ताव को दूसरी सूरत में रकता 
जाय, जिससे लघु-संख्यक जातियों की जगहे केन्द्रियः व्यच- 
स्थापिका सभा में आबादी के लिहाज से सुरक्षित की जांय । 


. इसके बाद प्रांतोय व्यवस्थापिका सभा में लघु-संख्यक 
जातियो के लिए जगहे सुरक्षित करने के सवाल पर विचार 
किया गया । श्री० श्वैब कुरेशी के अतिरिक्त और सब 
मेम्बरों की यही राय थी कि वे सब कारण, जिनसे केन्द्रिय 
व्यवस्थापिका सभा में लघु-संख्यक जातियों के लिए जगह सुर- 
क्षित की गई हैं, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए भी लागू 
हैं। यह राय अन्य उपस्थित मे म्बरों ने भी मान लो! इसलिए, वे 


सब स्वंदल-सम्मेलन को यह खूचना देने के लिए राजी हो 
१५ 
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फहरिस्त [१] 


१ हिन्दुस्तान और दूखरे देशों का वाणिज्य-ब्यापार और: 


हिन्दुस्तान की तिजारती, आर्थिक या विदेशी कम्पनियां । 

२ टैक्‍स, जिसमें वह टैक्स शामिल नहीं हे, जिसका अधि- 
कार इस शासन-विधान के अजुसार प्रांतों श्रथवा उनके हिस्से 
को दे दिया गया गया है, लेकिन .उसमें बाहर ओर भीतर की 
बिक्री क॑। चीजों का टेक्स मालगुजारी, चुड़ी, इन्कमर्टेक्स, 
सुपर-> कस, म्थूनीसिपल बोर्ड के लाभ का टैक्स, अफीम 
टेंबस, ( इसमें अफधम की काश्त, बनाने और बेचने की 
निगरानी शामिल है ) और हिन्दुस्तान से बाहर जाने वाल 
चीजों का टैक्स शामिल है। 

.. ३ बाहर जाने वाली चोजुो की पेदावार के लिए सहायता 
देना। 

४ कर्ज़े पर रुपया लेना, प्रजा-तंत्र-राज्य' को पूजी और 
जायदाद, प्रजा-तंत्र-राज्य को सरकार पर पब्लिक का कर्जा । 

५ सिक्‍के, सिक्कों का बनाना और वह सिक्का, जिसको 
शाही सिफ्का माना जाता है । 

& बक, बीमा और सेविंग बड़े, बड़ का संगठन, नोट 
और हुंडी का निकालना । 

७ बिल आफ एक्सचेंज, चेक, हुएडी और प्रामंखर। नोट । 

८ जहाज़ बनाना, ओर जहाज चलानब, जिसमें थे जल 


] 














६ २३४ ) 


ु शी ड ५ क भर कु मे य्‌ | हर हः ४. य्‌ ४.५ हे । थ 
भाग शामिल है, जिनके बारे में यह कह दिया गया हे कि इनका 


राष्ट्रीय महत्व है, बन्द्रगाहु, जहाजी के रोशनी घर, रात के 
समय रास्ता बतलाने के प्रकाश, ये अहाजू, जिनमे रोशनी रहती 





है, वह काठ जो लगर में बंधा रहता है और पानी पर हैरता 


रहता हे । 


सड़के । 


१० वायु-यान सम्बन्धी शान ओर उससे सम्बन्ध रखने 


वाले सब विषय । क्‍ 
११ डाकख़ाने, तारघर और टेलीफोन, जिनमें बेतार का 
व्यवहार और उसकी मशीनें भी शामिल हैं । 


१९ हिन्दुस्तान की रक्षा का सवाल ओर बे सब मामले, . 
जो प्रजा-तस्त्र-राज्य की जल, थल और वायु-सेनाओं से सम्बन्ध 


रखते हैं, जिनमें लड़ने वाली सेना और इंडियन भराइन सर्चिस 


ओर ,फोर्जा और सशस्म पुलिस के अलावा, जिसका पूरा 


ख़रार्चा सूधे की सरकार बर्दाश्त करती है, कोई और दूसरी फौज, 
जिसको भर्ती हिन्दुस्तान में की जाय, शामित्र है। जल और 





थल की सेनाओं के काम और सदर ( कन्टून्में? ), जल, थल 





ओर वायु-सेना के लिए स्कूल और कालिज । 

१३ विदेशी और बाहरी संबन्ध, जिनमें देशी रियासतें के 
सम्बन्ध और राजनीतिक मामले भी शामिल हैं, बाहरी लोगों 
का बसना, उनको यहां का नागरिक बनाना, पासपोर्ट, और 
हिन्दुस्तान से बाहुर जान की तीर्थ-यात्रा | 





६ रेलवे, सब हिन्दुस्तान की, और परजी महत्व की 
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१७ हिन्दुस्तान में बसना ओर हिन्दुस्तान के बाहर 
बसना । ढ 

१० बन्दरगाह तक ४० दिन तक पहुंचने की रोक और 
समुद्री अस्पताल । 

१६ प्रजा-तंत्र-राज्य की पब्लिक सर्विस और प्रजा-तंज- 
राज्य का पब्लिक सर्विस-कमीशन । 

१७ प्रज्ञा-तंत्र-राज्य का हिसाब जांचने वाला महकमां । 

१८ हिन्दुरुतान का झुपरिम कोर्ट, ओर दह्ाईकोर्टो से 
सम्बन्ध रखने वाली व्यवस्था । 

. १६ दोवानी कानून, जिसमें वे कानून भी शामिल होगे, 
जो हेसियत, अहदनामें, जायदाद, नागरिक के श्रधिकार, 
रुपये-से ओर दीवानी के कायदों से सम्बन्ध रखते हैं । 

२० फौजवदारी कानून, जिसमें फोजदारी के कायदे और 
एक राज के कैदो को दूसरे राज़ को देने के .कानून शामिल हैं । 
२१ दिवाला । 
२२ विवाह, तल्लाट,, शादो के मामले, पेतक अधिकार, 
बच्चों की सरपरस्ता और उनका पद और बालिग होना । 
२५३ कापी राइट, समाचार पत्र, ओर पुस्तकों, आविष्कार 
श्रौर डिज़ाइनों के पेटेन्ट और टेड माक । 
२४ प्रजा-तंत्र-राज्य की सरकार द्वारा या अपने काम के 
लिए ज्ञमीन का लेना । द क्‍ 
२७ वे कानून, जो तमस्खुरू ओर दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन 
से ताब्लुक रखते हैं । ; 





( श३६ ) 


२६ वे कामून जो गैदाइश, मौत और शादी से तादलुक्‌ 
रखते हैं । 
२७ मद म शुमारी तथा उसके संबंध में श्रन्य बातों का 
वर्णन । 
रश८ हथियार तथा बारूत-गोला की निगरानो । 
६--(अ) पेट्रोल और दूसरो जल उठने वाली चीजों की 
निगरानी । 
(ब) जहरो की निगरानी । 
३० तोौल और नाप का परिमाण । 
३१ हिन्दुस्तान के सपुद्रों में तीन मील के अच्तर पर 
। मछली पकड़ना । 
! ३२ हिन्दुस्तान का बन्दोबस्त, पृथिवी के अन्दर की जांश 
झऔर आकाश और तारागण संबन्धी निरीक्षण । 
३३ पाला मंट के चुनाव । 
। ३४ प्रजा-तंत्र-राज्य को सरकार की राजधानी। 
] ३५ अन्तप्रोन्‍्तीय मामले । 
३६ कारखानों की व्यवस्था । 
३७ व्यवस्ताय सम्बन्धी मामले --- 








4 (अ) मज़दूरों को कुशल-क्षेम । 
(ब) प्रावोडन्ट फूएड | 
। (स) व्यवसाय सम्बन्धी बीमा--साधारण स्वास्थ्य, 





आर संयेगवश चोट-चपेट । 
३८ खानों की निगरानी । 
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३६ वेधक सम्बन्धी ल्याकत और दर्जा । क्‍ 

४० प्रज्ञा-तंत्र-राज्य का भंडार ओर दफ्तर का सामान । 

४१ हिन्दुस्तान का प्रकाशन और सूचना-विभाग ॥ 

४२ पशु सम्बन्धी निगरानो, ब्रक्ष संबन्धी निगरानी, 
मकान सम्बन्धी निगरानी | 

४३ हिन्दुस्‍्तान-सरकार की एजेंसियां और अनुसंधान 
संबन्धी संख्थाए' (इनमें मान-मंदिर भी शामिल हैं) , और वे 
संस्थाए', जो भिन्न भिन्न पेशों ओर कला-कौोशल की शिक्षा या... 
तत्सम्बन्धी किसी विषय के विशेष श्रध्ययन के लिए हैं । 

४७४ पक प्रांत संबन्धी वे परिवर्तन,जो अन्‍्तप्रान्‍्तीय नहीं हैं - 
और तत्सम्बन्धी कानून से केाई सम्बन्ध नहीं रखते हैं । 

४५ प्रजा-तंत्र-राज्य की सब जायदाव । 

४६ महकमा जंगलात की व्यचय्ा । 

४७ उन स्टाम्पों के सम्बन्ध की व्यवस्था, जो न्‍्याय-विभागा 


नहीं हैं । 






















फहरिस्त [२] 
ग्रान्तीय विषय 


१ मालगज्ञारी, जिसमें वह मालगुज़गारों भी शामिल है, जो 
सूबे के लिए लगा दी गई है, कोई और दूखरा टेक्‍्स, जो ज्ञमोन 
पर लगाया जाय, या काश्त को आमदनी, जल-कर, बन्दोबस्त, 
ज्ञामोन को नाप, पब्लिक ज्ञ्मीन को बेचना और उसको 
आबाद करना और सरकारी ज्मीदारियों का इन्तज़ाम । 


२ एकक्‍्साइडा, यानी शराब और नशीली 





निगरानी से मतलब है ओर तत्सम्बन्धी कर और लाइसेम्स 
से भी। 

३ तमाम स्थानीय 2ैक्स, जेसे पुल और घांट बगेरः के क्‍ 
टैक्स, जमीन या ज्ञमोन की कोमत पर टेक्स, मकानों का 
टैक्स, गाड़ी या नावों का टेक्स, जानवरों क' टैक्स, चंगी 





का वह ?क्स, जो बाहर भेजे जाने वाले माल पर और अच्द्र 





बिकने वाले माल पर लगता है, तिजारत, और पेशो का रैक्स, 
प्राइवेट सारकेट का टैक्स, विज्ञापन का टैक्स, खेल-तमाशों का 
रेकस, ज्ञुग का शेण्स वह टैक्स जो उस काम के लि 


लप लगाया 
जाय, जिसको पांतीय सरकार ने किया हो | 





सर सत्रचासथयादशादासापााघाबपपपपरबासभवा पल एपकांधधलाब सापतराचकलपाच हक बभाकम लो पलाद पता पक शासा व सब या का लव क कवर 
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ट चीज़ों (अफीम... 
के सिवाय ) के बनाने, बाहर भेजने, ख़रोदने और बेचने की 











( २३६६ )* 

४ सूत्रे की सरकार के ज़रिये सूबे में ज़मीन का हासिल 
करना । 

५ जंगलों का इन्तज़ाम, और जंगली जानवरों की 
हिफाजात । 

६ काश्त, जिसमें काश्त संबन्धी अ्रनुसंधान संस्थाएं, अजु- 
भव और प्रचार के फार्म ओर काश्त को लुक़सान पहुंचाने 
वाले कीड़ों और बोमारियों को दूर करना भी शामिल है।* 

७ मछली पकड़ने के मुकाम, जिनमें प्रेजा-तंत्र-राज्य के ऐसे 
मुकाम शामिल नहीं हैं । 

८ पानी पहुंचाना, सिंचाई की नहर, पानी बहाने के नाले 
आर बांध, वहां पर पानी को जमा करना और पानी की मशीन 
लगाना जहां पर अन्‍्तर्प्रान्तीय मामला पेदा न हो या जहां एक 
खुबे और देशी रियासत का मामला न हो, या किसी और 
ज्रर्मीदारी के आपस के सम्बन्ध पर कोई असर न पड़े । 

६ पब्लिक वक्‍स ओर उसके सूबे में उसके काम, जिनमें 
इमारत, सड़क, पुल, घाट, जमीन के अ्रन्द्र के रास्ते, रस्सों के 
रास्ते, बांध पर की ऊंची सड़क, द्रामवे, रोशनी, रेलवे की 
शाखा, जल के रास्ते ओर दूसरे आने-जाने के रास्ते शामिल 
हैं । परन्तु इनमें ये शामिल नहीं हैं. 

न्‍ (अ) ऐसी रेलवे, सड़क ओर भीतरी जल के रास्ते 
जो केन्द्रीय विषय हैं। 
(ब) वे सब रास्ते, जो सूवे की सीमा से बाहर चले 





ज्ञाते हैं 


ड 


,ह6 (एन परापहस्पत्लडर सकेगा शरकत २ -सियिनन० 8; लीक कक! ५००३ 








*( २४० ) 
(स) वे रास्ते, जिनको ( यद्यपि पूरी तौर से सूबे ही 


में हैं) पा्लामेट ने अखिल भारतवर्षीयः महत्व |का बतला - 


द्या है । 

१० सहकारी समितियां । 

११ खान की चोज़ों की उन्नति । 

१२ अ्रकाल का इन्तज्ञाम । 

९३ हिन्दुस्तान के अन्द्र तीर्थ-यात्राएं । 

१७ स्थानीय स्वराज्य, जिसमें स्यूनीसिपल और डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड, ग्राम पंचायत, इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट, टाउन छानिंग बोड' स्‌ तथा 
सूबे में ऐेसी ही और संस्थाएंशामिल हैं, ्थानीय फड की जांच । 


१५ अस्पतालों का इन्तज्ञाम, जिसमें खेराती दवाखाने, 
ग़राबों के अस्पताल और डाक्टरी को तालं।म का इन्तजाम 


शामिल है । 


१६ पब्लिक तन्दुरुत्ती और सफाई, और पैदाइश और 


मौत का विवरण । 
..._ १७ शिक्षा, जिसमें यूनीवर्सिटियां, कला-कौशल की संस्थाएं, 
ख्ाास पेशों ओर काम-कार्जों को ट्रेनिंग और उनके अध्ययन 
को उन्नति देने के लिए प्रांतीय' स'रुथाएं । 
१८ कोर्ट आफ वाइस और मफ्रूझ़ और जाब्तशुदा 
हामीदारिया है 
१६ जमीन को तरक्की देना और काश्त के लिए कर्जा देना । 


२० जमीन का लगान और ज्ामीदार और काशतकार, 


हामीन-लगान का कानून | 





“अल कप पक १-7 कप कप हमने ्रल रिकिक अली कलर अल क९ 2, 


नम कक की 3» अल सील मा अब जल लीड हब सकल लक, अप कीप कील 
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२१ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल और सरकारी ट्रस्टी, जो 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के मातहत काम 
करंगे। 

२२ व्यवसायों की उन्नति, जिसमें व्यवसाय सम्बन्धी अजु- 
सन्धान भी शामिल हैं । 

२३ पुलिस, जिसमें फ्लज़ी और हृथियारबंद पुलिस, 
जिसका ख़ार्चा प्रान्तीय सरकार देती है और रेलवे पुलिस 
शामिल हैं । रेलवे पुलिस पार्लामेंट के बनाए हुए उन नियम पर 
चलेगी, जो उसके अधिकार और ख़बर से संबन्ध रखे'गे । 

२७ खाने-पीने तथा दूसर, चीज्ञों में मिलाबट । 

२५ (अ) गाड़ियों को निगरानों, जिनमें मोटर गाड़ियां 
केन्द्रोय व्यव्यापिका सभा की व्यवस्था पर चलेगी, जो उस 
लाइसेन्स से संबन्ध रखेगा, जो तमाम हिन्दुस्तान के लिए लागू 
होगा । 

क्‍ ( ब ) डामा के खेल ओर सिनेमा के दृश्यों की 
निंगरानो । 

२६ जेल, कैदी, और वे जेल जहां के दियों का खुधार किया 
जाता है और पागलखाने । क्‍ 

२७ पिछड़ी हुई जातियां और उनकी बस्तियां। 

२८ खज़ाना । 

२६ सूे में न्‍्याय-विभाग का प्रबन्ध, जिसमे दीवानी और 
फौज़दारी के कोर्टो' का शासन-विधान, उनके झ़ार्च का इन्तजाम 
और संगठन शामिल है। * 





(| 
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३० प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा का चुनाव । 


३१ वह व्ण्वस्था, जो प्रांतीय मामले से संबन्ध रखने वाले. 


फानून के भंग होने पर जुर्माना और कैद का दंड दे । 

३२ सूबे की जमानत पर रुपया कर लेता । लेकिन उसके 
साथ शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तके लिए मंजूरी दे 
दी हो। सूबे की पूजी और जायदाद । 


३६ उस क़ानून का इब्तजाम, जो पैदाइश, मौत और. 


शादियों के रजिस्टेशन से तादलुक्‌ रखती हे । 
३४ प्रान्तीय ला रिपोर्ट्स । 
३५ छोाशे छोटे बन्दरगाह । 


३६ पब्लिक पुस्तकालय, (कलकतत की इस्पीरियल लायब्रेरी 
के देाड़ कर) अजायब घर, जितमें से कलकत्ते के इ'डियन _ 
म्थृज़ियम, इम्पीरियल वार स्थूज्ञियम, और विक्टोरिया मेमो- 


रियल को निक्राल कर, पशु-पक्षी और वृक्षों के बाग और 
सुसाइटी का रजिस्ट शन । 
३७ कांजीहीद ओर मवेशियों को इधर उधर जाने से 
रोकना । े 
३८ पशु-चिकित्सा-विभाग, जिसमें पशु-चिकित्सा को 
'निंग का इन्तजाम, पशुओं की बीमारी को दूर करना शामिल 


ट्‌ु 
है । 





३६ वे कारखाने, जो करेन्द्रीयः व्यवस्थापिका सभा की 
व्यवस्था के मातहत काम करेंगे। 
४० मजदूरों के कूगड़ो का फैसला । 
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४१ गेस ओर बिजली । 
४२ भाप के एजिन । 

४३ धूए' से तकलीफ । 
४४ मजदूरों के मकान । 


४५ वे अफ्सर, जो यकाएक स॒ृत्यु हो जाने की तहक़ीकात 
करते हैं । | 

४६ सूबे के भंडार और दफ़्तयों के काम की चीज़ों! ' 

४७ प्रांतीय सरकार को प्रेस । 


४८ प्रांतीय सविस और प्रांतीय सर्विस-कमीशन । 

४६ प्रांतीय सरकार की राजधानी | ॥ 

५० चुनाव की निगरानी । यह चुनाव केन्द्रीय सरकार 
बनाये हुए नियम पर होगा। 

५१ फीस, जिसमे कोर्ट-फीस, मरने के समय डगिलि करने 

फीस, जायदाद के मिलने की फीस ओर जमीदारी की 
फीस शामिल हे। | 

०२ चीज़ों के पेदा करने, सप्ठछाई करने और उनके इधर 
उधर भेजने की निगरानी, जो केन्द्रीय व्यवस्था के बनाए हुए 
नियमों के अनुसार होगी । क्‍ 

५३ व्यवसायों की उन्नति, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा 
नियमों के अनुसार । 

५७ दान ओर धर्मादाय, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को 
व्यवस्था के अनुसार । 


. ५०८ शर्त और ज्ञुए का इन्तजाम , केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
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सभा कं; व्यवश्था के अशुसार । 
५६ जानवरों के प्रति निर्दयता को रोकना ओर जड़ूली 
पशु-पक्षियों की रक्षा करना, केन्द्रीय प्यवस्थापिका सभा की 
व्यवस्था के असय्ुसार । 


५७ वे स्टास्प, जो न्‍्याय-विभाग में प्रचलित नहीं हैं, केन्द्रीय _ 


व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के अलुसार। और न्याय-विभाग 
के वेख्टाम्प, जो व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के अनुसार हैं, 


आऔर जो डस कोर्ट फ़ीस से सम्बन्ध रखते हैं, जो सुकदमों पर _ 


और हाईकोर्टो के खास कारंबाई से सम्बन्ध रखती हे । 


५८ दस्तावेज और तमस्खुलों का रजिस्ट शन, केन्द्रीय 


व्यवस्थापिका सभा का व्यचसा के अनुसार । 
५६ तौल और नाप, तत्सम्बन्बो के 
सभा की व्यवस्था के अनुसार । 
६० जहर की निगरानी, हथियार और बारूद-गोला, पेट्रोल 








और जल उठने वाली चीजें, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की 


व्यवस्था के अनुसार । 

६१ समाचार-पत्रों की निगरानी, केन्द्रीय 
सभा को व्यचस्था के अनुसार । 

६२ डाक्टर या दूसरे पेशों की येग्यता और दर्जो का इन्त- 
जाम, केन्द्रीय व्यवस्थाणिका सभा की व्यवस्था के अनुसार । 

६३ स्थानीय फन्‍्ड की जांच । क्‍ 








स्थापिका 
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उम्र की शादी--की वजह से बढ़ी है। हिन्दुओं में छोटी उम्र मे 
शादी हो जाने की वजह से बच्चों को मौतें बहुत छोतो हैं। 
इसलिए , यह संभव है कि आजकल पंजाब के मुसलमानों की 
आबादी सन्‌ १६२१ की आबादी की अपेक्षा थोड़ी सं। ज़्यादा है । 
आगामी जन-संख्पा में मुसलमानों की सं उ्या अवश्य बढ़े जायर्ग।। 
इसलिए, इसके मानो ये हैं कि इस नोट में, जो द्िलाब लगाया 
गया है, वह, मुसलमानों का झूयाल करते हुए पुराना ही ठहरता 
. है और जो वास्तव में सिति है, वह उसके लिए अविक द्वितकर 
है। 

इस समय सन्‌ १६२१ ई० की जन-संख्या के अज्जुसार 
ब्यवथापिका सभाओं के प्रतिनिधियों की संख्या का ठीक तौर 
से मालूम करना संभव नहीं हे। इस संबंध में बहुत कुछ 
हल्‍को के बनाने पर भी निर्भर है । और यह भी किसी प्रकार 
निश्चित नहीं है । यद्द वास्तव में एक बड़ी अवांछनीय बात है कि 
सम्मिलित चुनाव में हिंदू हिंदू के लिए बोट दे और मुखलमान 
मुसलमान के । यहां पर जो विचार किया जायगा, उसमे 
इस किस्म की रिआ्रायत देना संभव नहीं है। ज्यू कि इस प्रश्न 
पर सास्प्रदायिक दृष्टि से विचार किया जा रहा है, इसलिए, 
हमको यद्द पहिले ही से समझलेना चाहिये कि जैसा कि साधा- 
रण नियम है, साम्प्रदायिक ढड़ः दी से वोट पड़े'गे | ज़ब हृ्के 

नहीं बने हैं, तब सिफ्‌ एक ही उपाय रह जाता है 
कि प्रत्येक जिले के प्रतिनिधियों का तादाए का पता छूगाया जञाय। 
यह सम्भव है कि या तो एक पूण' ज़िला पूक हृढका होगा, था 

श््‌द्‌ ै 








उाहलराजतपत हल मु 
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उसका एक हितसा। पञ्ञाब की जन-संख्या, (वेशी रियासतों को. 
छेाड़कर) सन १६२१ ई० में २०,६८५,०५७४ थी । 3| 

इसमे भिन्न भिन्न ज्ञातियां इस प्रकार थों-- 
मुसलभान ... * १,७४७४७,३०१ .« ४५३ 'फीसदो ॥ 
हिन्दू. »«. $४५७६,२६० »»« देर ८ 
सिक्ख. ..«. २,२६७,१९०७ .+ १११ 
(खासकर ईसाई) 


न नम 








इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुसलमान लोग और सब 
जातियों की मिली हुई तादाद से भी अधिक हैं, परन्तु अति 
अधिक नहीं हैं। यदि जिस प्रकार आबादी फैली हुई है, उसको 
और श्रच्छो तरह से जांच की जाय, तो यह देखने में 
अआवेगा कि सब प्रांतों में मुसलमान लोग ज़्यादा हैं। 
इसकी वजह यह है कि हिंदू और सिवख ज़्यादा तादाद में 
पंजाब के दक्षिणों भा।--अम्बाला और जालन्धर की कमिएन- 
रियो में आबाद हैं | मुसलमान लोग इन दो कमिएनरियों में | 
लघु-संख्या में हैं । परन्तु वे इस कमी की पूति और दूसरे ज़िलों 
में अपनी बहु-संख्या होने के कारण कर लेते है । “ 

स्वाभाविक रूप से पंज्ञाब के तीन क्षेत्रों में बांदा जा 
सकता है १) .#स मुसलिम-क्ष श्र, (२) न मुस्लिम, न हिस्दू, .. 
परन्तु बह क्र, जिसमें भुसलमानों की बहु-संख्या है और (३) | 



























। हु 
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हिंदू-सिक्ख-क्ष त्र॒ । यदि इन क्षेत्रों के श्रधुसार पंजाब की कमि - 
श्निरियों के लेते है, तो वे इस प्रकार हैं--- 

(१) रावलपिंडी और घझुद्तान की कमिश्नरियों में सुस्लिम- 
क्षेत्र है, जिसमें मुसलमान अति बहु-संख्या में हैं । इसमें इनकी 
तादाद क्रमशः ८,६६ और ७,६६ फी सदी हैं । 

(२) लाहौर को कमिश्नरी में न तो मुसलमानों ही 
क्षेत्र हे और न हिंदू और सिक्खों ही का। परन्तु यहाँ पर 
मुसलमान लोग हिंदू ओर सिक्‍्लखों के मुकाबिले में ग्धिक 


संख्या में हैं, यानी ५७० फीसदी हैं । 
(३) अ्रम्बाला और जालन्धर की कमिश्नरियों में हिन्दू- 


सिक्‍ख-क्ष त्र है, जिसमें मुसलमान लघु-संख्या में है। इन कमि- 
इनरियाँ में मुसलमानों की तादाद क्रमशः २६३ और ३२' 


'फीसदी हे । 
इन साम्प्रदायिक क्षेत्री के आधार पर हम व्यवस्थापिका 


सभा के मेम्बरों के विषय में कुछ मोटे रूप से पता लगा सकते 
हैं । यदि एक लाख पीछे एक मैम्बर रक्खा जाय, तो मेम्बरों 


की तादाद इस प्रकार होगी--- 
जन-संख्या, हजारों में. मेम्बर 
पंजाब... ... २०,६८५ मज्ञान २०७ मीज़ान 
रावलपिंडी कमिश्नरी... ३,७६१... आम 
मुस्तान ,, «... 8,२१८... ७४२०८ 
२ ६ लाहोर कमिश्नरी ... ४,६६७... ५० ...,.५० 
अस्बाला कमिश्नरी ,.. ३,८२७... ३८) ५० 


है ( जालन्धर  ,,... ४७,१८२... ४२ 
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हम यह कल्पना कर सकते हैं कि मुसलमान लोग मुस्लिम. 
 श्लेत्र भे सब अगहों को ले लेंगे और हिन्दू और सिक्ख लोग अपने . 
क्षेत्र की सब जगहों को ज,त लेंगे । लाहौर की.कमिएनरी में दोनों 
में जगह बट जांयर्ग। । परन्तु यहासब वास्तव में न तो पूरों तौर 
से हो सकता है और न होना चाहिए । यह उचित नहीं हैं कि 
एक कमिश्नरी के मेम्बर सिर्फ़ पक हैं। जाति के हो । परन्तु भोदे 
तौर से हिसाब लगाने से यह कद्दा जा सकता है कि थे जगहें, 
जिनका मुसलमान लोग हिन्दू-सिक्‍्श्ष-क्षेत्र में प्राप्त करेंगे, . 
उन जगही के, जिनको हिन्दू और सिफ्ख मुस्लिम-क्षेत्र मे 
प्राप्त करेगे, बराबर हो जाएंगी । परन्तु चास्तव में, मुसलमानों 
के लिए हिन्दू-सिकख-क्षत्र में जगद्दों के प्राप्त करने के लिए... 
ज़्यादा मौका है और हिन्दू-सिक्‍खों के लिए भुर्लिम-क्षेत्र में. 
मौका नहीं हैं। क्योंकि रावलपिंड/ और मुब्तान को कमिश्नरियों. 
में घुसलमान लोग बहु-संख्या में हैं, यानी ऋमशः ८६० और 
७६५ फोसद। हैं । ल्‍ 
इसलिए, हम इस नतीअ पर आते हैं. कि मुसलमान लोग... 
अपने क्षत्र में ७७ जगह अवश्य पा जाएंगे और हिन्द और 
सिकख मिल कर अपने क्षेत्र में घ० जगह। तीसरा क्षेत्र 
लाहोर कमिश्नरं/--सम्भव है, दोनों में बट जायगा। परस्तु इसमें 
भी मुसलमानों हो को अ्रधिक जगह मिलेंगो । पंजाब में मुस- 
लमानों क आबाद ५७ फ्‌। सदा और हिन्दू और सिक्खों की 
आबादो ऋरम२: २०७ और १६९ फीसदी है । बार्क। ६१ फीसदी. 
श्साई वरगरः ६ ।लाकृन यहां पर इनके बारे में विचार नहीं किया कि 
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जासकता । क्योंकि इनका प्रांत की बड़ी बड़ी जातियों से कोई 
संबंध नहीं है और न इनको हम मुसलमानों का विरोधी या हिंदू- 
सिकखों का साथी ही कह सकते हैं | पंजाब में हिन्दू-सिक्ख 
मिल कर ३६६ १'सदी हैं ओर मुसलमान ५७ ० फी सदी । इस 
प्रकार मुसलमान लोग हिंदू-सिक्खों की तादाद के ड्योढ़े से 
भी अधिक हैं । यह बहुत बडा अन्तर है ओर इस अम्तर का 
असर चुनाव पर अवश्य पड़ेगा । पंजाब में मुसलमान लोग उतनी 
जगहों से ज़्यादा जगह ले जाए'गे, जितनी उनके हिस्से में | 
आबादी के लिहाज़ा से आतो हैं। परन्धु यदि इन्हे अपनी 
आबादी के अनुसार ही लाहोर कमिश्नरी भें जगहे मिल गई, 
तो भो इनको उसमें २६ ज़गहे मिलेगी | यदि इन २६ जगहों 
को मुस्लिम-क्षेत्र की ७७ जगहों में जोड़ दिया जाय, तो १०६ 
जगह हो जातो हैं, ज्ञिनकका अर्थ यह होता हे कि पंजाब की 
व्यवस्थापिका सभा में, जिसमें कुल मेम्बरों की तादाद २०७ है, 
मुसलमान मैम्बरों को तादाद दूसर। जातियों के सब भैम्बरों 
से भी साऊ़ कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। मुसलमान लोग 
हिन्दू-खिक्वो के मुकाबिले में बहुत बड़ी बहु-संख्या में हो 
सकते हैं, क्योंकि दूसरी जातियां (ईसाई घग रः ) भी हिन्दू- 
सिक्‍खां,ही के साथ शामिल मानी जाती हैं । 

इस सब का आधार यह है कि हिन्दू और सिक्‍सखों के 
हित समान हैं और ये दोनों जातियाँ हर समय एक दूसरे पर 
निर्भर रहती हैं | परन्तु ऐसी कण्पना वास्तव में उचित नहीं है। 
क्योंकि यह अधिक संभव है कि वे दोनों खदा साथ साथ काम ' 
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न कर सके । ऐसी हालत में इन 
संख्या मुसलमानों की बहु-संख्या के मुक्काबिले और भर अधिक 
से दिखाई देने लगेगी । 
चू'कि लाहौर की कमिए्नरी का मामला नाज़्‌ क है, इसलिए 
इस पर और श्रथिक विसतार की जा सकती 
है। इस कमिएनरो में ६ जिले हैं, जिनमें से स्यालकोर, गुजरान- 
वाला और शेखूपुरा इन तीन जिलों मुसलमान लोगा की 
अच्छी खासी बहु-संख्या है । चूंकि दूसरी जातियां ( ईसाई 
वर्गरः ) इन जिलों में काफा तादाद में हैं, इसलिए मुसलमानों 
की संख्या हिन्दू-सिक्‍्खों के मुकाबिले में बहुत अधिक हो 
जाती है और वे वास्तव में श्रति बहु-संख्या में हैं भी 
इन तोन ज़िलों की आ्राबाद। इस प्रकार है--- 
ज़िला स्थालकेाट फीसदी 


| सि न न !*# 


दूसरी आातियाँ १०५ | 
इस ज़िलों में हि श् सक्‍्खों की तादाद 








नो को अलग अलग तधु. 
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( २णए३ 
इस जिले में हिन्दू-सिक्‍खों को मिलो हुई तादाद २४० फी- 
सदी ओर मुसलप्रानों की ७१० फीसदी है । इस प्रकार घुस- 
लमान हिंदू-सिंइलों की तादद से करीब तिगुने हैं । 


जिला शेखूंपुरा फीसदी 

मुसलमान हर ६३३ 

हिन्दू मम १५६०[( ... ५ अगह 
सिक्ख गज कक श्ण६ (| 

दूसरी जाति आप ४८ हे 


इस ज़िले में हिंदू-सिवलों की मिलो हुई तादाद ३१६ फीसदी 
है और मुसलमानों की ६६३ फीसदी ॥ इस प्रकार शुसलमोन 
लोग हिंदू-सिंक्खों की तादाद के दूने हैं । द 
इन तीन जिलों में मुसलमान अजेय हैं। ये जिले वास्तव 
में मुस्लिम-क्ष त्र ही के भाग हैं। इस लिए, इन पर उसी क्षेत्र के 
साथ विचार होना चाहिए । इन जिलों से प्रांतोय' व्यवस्थापिका 
सभा के लिए २१ मेम्बर चुने जा सके गे | इनको पुस्लिम-क्ष ञ 
के ७७ मैम्बएं में जोड़ दोजिए । इस प्रकार सब मिलकर ६८ 


मेम्बर हो जाते हैं । 

लाहोर के बाको तोन जिलों में यह हालत है-- 

ज़िला लाहौर ... फीसदी 

मुसलमान शा ण्ज्झ क्‍ 
हिन्दू कि : १५ | ... ११ जगह 
सिक्ख |. ««« द श्ण ६ 

दूसरी जातियाँ. .«« ४] 


इस जिले में हिंदू-सिक्खों की मिली हुईं तादाद ३७४ फी- 
सदी है ओर मुसलमानों की ५७३ फीखदी | यहां सुसल- 
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# २१४ ) 
मानों की इतनी अधिक संख्या नहीं है, जितनी उत्तए! ज़िल्लों में 


है परन्तु फिर भी खासी अ्रव्छी अधिक संज्या है । इस जिले में भो. 


मुसलमान लोग हिंदू-सिक्जों की ड्योढ़ी तादाद से भी अधिक हैं । 


जिला अध्वतसर 'फीो सदी 


मुसझमान ० ७५.६ । के 
हिन्दू बे २१५,६ ( ..- £ आगह 
सिक्ख मी ३०,९७० 
दूसरी जातियाँ १.८ 


इस उडिलेमें हिन्दू-सिक्तोँ की मिली हुई तादाद ५२.५ 
फीसदी है । इसलिए ये यहां मुसलमानों से, जिनकी तादाद 
४५.६ फोसदी है अधिक हैं । 

जिला गुरदासपुर फोसदी 


मुसलमान ...... ४६६. 
हिन्दू भा २६० । »« ८) जगह 
सिक्‍्ख ६२ 
दूसरी जातियां २ 





मिलो हुई तादाद से ज्यादा है। सुसलमान ४६.६ फोसदो हैं 
ओर हिन्दू-सिक्‍्ख मिले हुए ७२२ फोसर्दी | परब्तु यहां पर 
मुसलमान बहुत बड़े हुए नहीं हैं । अमृतसर की ,हालत इससे 
बिलकुल उलटोी है । यहां पर दूसरी जातियों ( ईसाई बगैर: 
की भी तादाद काफी अच्छी है। 








इस प्रकार इन तीन जिलों में लाहौर में सुखलमानों की. 


तादाद बहुत ज़्यादा, गुरदासपुर में कुछ ,ज्यादा और अमत- 








बल मम मय मम अमल मम डननलीक कमर नकल नम मिलकि कमल नमक 
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सर में कम है। परन्तु गरदासपुर में भी अकेली मुसलमान 
_ ज्ञाति और सब जातियों से अधिक है। 
यह बहुत मृमकिन है कि मुसलमान लोग इन जिललों 


और खास तौर से लाहोर में कुछ जगहों को पा जाए'गे। 
. इस प्रकार लाहोर की कमिश्नरी से ज्यादातर मुसलमानों 


ही के मैम्बर चुने जाएगे। इन मेम्बरों की तादाद को उत्तरी-- 
पश्चिमी मुस्लिम-क्षेत्र के मैम्बरों की तादाद में जोड़ देने से 
मुसलमान मैम्बर व्यवस्थापिका सभा में साफ बहु-संख्यक हो 


जाते हैं । 
इस प्रश्न पर दूसरी तरह से भी विचार किया जा सकता 


 है। बजाय पूरी कमिश्नरी के लेने के हर ज़िलें को ले लिया 
जाय । इससे, सम्भव है, कि यह रूपाल और भी अधिक साफ 


हो जायगा। 
पंजाब में २६ जिले हैं। इनको ४ हिस्सों में बांटा जञा 


सकता है--(१) वे ज़िले जहां मुसलमान अति बहु-संख्या में हैं 
और अजेय हैं, (२) वे जिले जहां. वे बहु-संड्या में हैं, लेकिन 
इतनो बहु-संख्या में नहीं हे, जितनी वे (१) में हैं, (३) वे 
ज़िले जहां पर कोई जाति बहु-संख्या में' नहीं हैं, और (४) थे 
ज़िलें, जहां हिंदु-सिक्‍खों को अ्रति बहु-संख्या है । 

९--वे जिले जहां मुसलमान बहु-संख्या सें हैं-- 


फीसदी आबादी मेम्बर की संख्या 
ज़िला 
गुजरात... झऊ६.२ .. ८ 
२--शाहपुर *००» दर,८ + इज  ज$ 
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३..वे जिले जिनमें किसी जाति की प्रधानता नहीं 


है-- 


(१) जालन्घधर .-. 
(२) फीरोजपुर ... 


(३) श्रम्ुतसर ... 


हिन्दू २६४७. 
मुसलमान २ण' १ ८ 
सिकक्‍्ख 3७७५ 
दूसरी जातियाँ १० 
हिन्दू. २७६... ., 
मुसलमान २७६ १६ 
सिक्स 8३*६ 
दूसरी जातियाँ "६ 
हिन्दू २१६ 
मुसलमान ३०६ ६ 
सिक्‍्ख ४०६ 


दूसरी जातियां १८ 





पक 





सै 


इन तोनोंजिलो में भी मुसलमान हो अधिक शक्ति शाली हैं । 
(४) निम्न लिखित जिलों में हिन्दू ओर सिक्‍ख 
बहु-संख्या में हैं-- 


१- हिसार 
२--रोहतक 
३-शरणगांवा 
४--करनाल 
७५--अम्बाला 
६--शिप्रला 
७--काँगड़ा 


कक के 


|०% ७ 
| 


कं के की 


कक 


हिन्दू ६१ 


(/ 
हिन्दू ७८० बा 
हिन्दू ददे७.. ७ 
हिन्दू ६७५. ४" ८ 
हिन्दू ५४८.” ७ 

हिन्दू ७श२.. ४४... १२ 


हिन्दू ६७ के ०५ ४७ प्र 














# ३ ओह 


इक 


हिन्दू २३,६ 
सिकत ४ १ 
मुललमान ३४,० ४ 


के के के 












खा 











है, २८ जगद पाएंगे। इस प्रकार इन सब मैस्प 








इस भकार मुसलमानों को व्यवस्थापिका सभा 
जगह मिल जाने 










(१) मुसलमान लोग के से, ज 
हैं, ६८ जगहे या ४७,३ फंसी जागहे प्राप्त करेंगे । 











( २५६ ) ७ 

अधिक मज़बूत हैं, हिन्दू-सिक्खेख ६१॥ जगहे या २६.८ फी सदी 
जगहे प्राप्त कर गे । क्‍ 

(३) उन दो जिलों में जहां मुसलमानों की प्रधानता हे १६॥ 

जगह था & ४ फी सई। अगहे होंगी । 

.... (8) उन तीन जिलो में, जहां सब जातियों को एक ही 
सी शक्ति है, परन्तु मुसलमान-जाति सब से अधिक है २८ 
जगहे या १३.५ फीखदो जगहे होगी । " 

यह बहुत मुमकिन है कि ऊपर के दूसरे क्षत्र में से, जहां 
मुसलमान अधिक शक्तिशाली हैं, मुसलमान लोग १६॥ जगद्दो 
में से कम से कम १० जगह प्राप्त करंगे । इस तादाद को 
जब उनके ख़ास क्षत्र के मेम्बरों की तादाद (६८) में जोड़ 
दिया जाता है, तो वे सब मिल कर १०८ जगहे हो जाती हैं, 
जिसके मानो ये होते है. कि मुसलमान लोग व्यवस्यापिका सभा 
में साफ बहु-संख्या में दो जाते हैं। ऊपर के. तोसरे क्षेत्र में भी 
मुसलमान लोग कुछ जगह प्राप्त करेंगे। क्योंकि वे वहां और 
सब जातियाँ से ज़्यादा तादाद में हे । वे वहां २८ जगहों में 
से १९ जगह आस नो से प्राप्त कर लेंगे । इस प्रकार पंजाब 
प्रान्तोीय व्यधापिका सभा में मुसलमान मंम्बरों को खंख्या 
१२० हो जातो है। और सभा के कुल मैम्बर २०७ हैं। इस 
लिए, मुसलमान मैम्बर सभा में ५८ ,फी सदी द्वो जाते हैं । इस 
लिए, सन्‌ १६२१ ६० की पुरानो जनसंख्या के हिसाब से भी 
मुसलमान का व्यवश्थापिका सभा में ५८ फीसदी जगहों का 
पाना बहुत सम्भव ज्ञात होता है। 








# ९ र*दे० ) 


पंजाब (ब्रिटिशराज्य) 
सविस्तार जन-संख्या 
मीज़ान...........-२०,६८५,०२४.......-*१००"० फीसदी 
मुसलमान... ११,४४७,३२१...... ...७७०"३. ,, 
हिन्दू. .. द।१७६,२६० ... ..- रेट... 9 
हे सिक्ख... २,५६७,२०७.........११५"५ $,, 
है व अन्य (स्रासकर ईसाई) ३६७,२३६...... .. १८ 


ञ्जब के 
5००४ 








कल पंजाब की कमिश्नरियां 


8 (जन-संछ्या सहस्त्रो की गिनती भें) 
क्‍ अम्बाला कमिश्नरी._ जन संख्या फीसदी 
मोजान... ... ... ...-ै१८२७. .. ... .«« «००००० ैै०० 


हिंदू... #9+ के के १ की के फेक के के है के मे २,०५६, . . .. है हे ओह ५०९ ८ (५ ! ॥ | 
सलमान १५००६ २६३ ! है 
स्‌ # # 8 हे के के केक आओ के के के | 20७ के हे के के # के के मे के के के मे की के के ५३ | 
सि श्‌ (५ ८ ३८ कह की +०% 3 ९ 
फरय , , ,, ८ ७७७ ७ «०४०४९ १५७५ | के कि मे के के मे के मे के की से किक हे ५ ््‌ँ 
अन्य ,, , के आओ सकी आ के केले # के के के के से १०८६ # 9 के छडगेंऑी ओंंओं के के के के ओं है घ्‌ मं ] 


जालन्धर कमिश्नरो 

















न मो जान 0००००००००० १०१९०, ,, »७५५९० ५०९» * १ एफ क्‍ 
7.0 »०« ११0 मै ६६०००००५३०४०*४६+ * ७५ | 
सु ६ , ५ ,»८ ७७४०७ ७ ७५४७४ + ०१ «० ११७0 ,,७५ ७७०००० ०० मै के ४४ 
सिंछ ८ ३5 5 दीप ४७७४४४४४४६ १ २ केक के के 8 सा 

५ |! 





झल्य ,,, ,,,, «७७७० ००००५४०९*९* ० 3क्‍ 

लाहीर कमिएनरी 

मी जान... ७,६६७... १०० 

हि ०... १,०३३... २०.७ 

। सु०... द २,८७६... ३७,० 

। धन्य... ८१३... १६.२ 
अन्य ... ३०३... ६.१ 


पृष्ठ ८ 
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के 


रावलपिंडी कमिश्नरी ... फीसदी 
मो जान... । ३,७६१... १०० 
हिं०... २६६... < ५ 
सु० नम २9३१५७३ न ८६० इ५ 
सि०... १७३... 8४७ ह 
अन्य, . « ८... ११ 
मुल्तान कमिश्नरी 
.  मीज्ञान... 8,२१८... १०० 
. हि०... ६०२... १७३ ] 
मु०... . ३,२७६... ज्द्६' २ 
सि०... २६०... ६*६ «०४६६ थे 
अन्य ८० ... १६ / 
नोट--हि -- हिन्दू, सु मुसलमान, सि--सिक्‍्ख, अन्य -- दूसरी 
जातियां | 
 पन्ञाब के जिले 


अति बहुःसंख्यक मुस्लिम जिले 
जिला ' ज्ञन-संख्या, सहस्त्रो फीसदी 














के 
८ लायलपुर-- हे 
मीजान ६८० १०२ 
# हा ८१५ 
ट्ठि० के ११७ ह ;. 5 
मु० रहे जज हे कि ,+० ५ रॉ 
... सि० क १६१ कक कक! 
अन्य हा 89 ही 
६ भंग--- 
मीजान ९७० १०० 
० को ८७४ ... १७७ *_ 
मु० क 835प. के ८३ ३ ०» ५9 
सि० ३ है।.. . ककाउ> 
6 ञ्र्न्य गत २ कई ७ 
१० घुलतान--- 
| के मीजान ८६० 
क्‍ हि० ... शश६ - 5५ कि 
रा झु० ७०० उतर किन] एक कक हे 4 
|] सि० कल हट... #भ.. 
अन्य ० हि ११ . २१२ 
११ सुजफ्फरगढ़्-- क्‍ ' 
मीजान ५६८ १०० 
हि ० हक ५८ कक की की, हर हर 
:.. मु० कप ४६४४... <द८ । ,,. ५७ 
ह सि० ध् ७ | '& 
अन्य ५ ४ ३९६ 9 
१२ डेरगाजी ख़ाँ (बिलोची भाग भी श मिल है) 
मीजान ४६६ १०० 
हि ० डर ५७ .»... १०६ । 
मु० पद ४३८ «०. ६८३६ ९५० 
सि० गे १ 4 घ्‌ 
अन्य कस | क्क्के हे ८ 
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| 
| 
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| 
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के १३ स्याल काट-- 
मीजान ६३८ १०० 
हि ० ,». रैटदे. «» १६५ ु 
है| द मु० हा ७५८२१ * ५१७ | «६ छे 
व सि० हा ७५... «५« द 
श्रन्य हा ६६ «०... १९४: 
१७ गुजरानवाला-- 
मीजान ६२४ «०. १०० 
हि० जि ६८ .«. १५८ 


" । सु० कक ७8७३ केक 9१ «०5 दे रे 
: | सि० रे ५१ हि ८२ 


१4 | का अन्य ३ ३१ कं (१ 
हक १५ शेखूपुरा- 
व मीजान ... ४२३ 
































॥ १ वे ज़िले जहां पर मुसलमान, 
5 बह हुई तादाद से अधिक परन्तु है 


हे के (१) में है । 
ओर १ लाहौर 





0 फोस 
दा, मीजान ... १५१३१ ... १०० 


दब] हिन्दू...» रछ३. .. २१५ 
(0 8 मुसठटमान ..... ६४८ ... (५99 


। 3५ सिक्‍्ख । १८७८० कल ्क १५६ हक के के ११३ 
| | मे हे अन्य कजेक ६० है के के पे 
2 ;  ः हक | 





हु 











२ गुदांसएुर 


है 
मीजान 
हिन्दू 
मुसलमान 
सिक्‍्ख 
अन्य 


२ जिले 


(३) वे जिले जिनमें मुसलमान जाति के सिवाय कोई 


 ८णर 
श्ण्ण्‌ 
७२५३ 


१३८ 
| 


१०० 
२६० 
४६६ ( ... ८५ 
रद 
८२८ 
१६-८८ मैम्बर से 


भी दूसरी ज्ञाति की प्रधानता शक्तिशाली नहीं है । 


१ जालन्धर 
मीजान 
हिन्दू 
मुसलमान 
सिक्स 
अन्य 


२।फीरोज पुर 
... मीजान 


३ अमृतसर 
मिजझ्ञान 
हिन्दू 
मुसलम(न 
सिक्ख 
अन्य 





३ जिले 


८२२५ 
रछर 
शरे८द६ ५ 
घ०द 
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१०६८ 
३०३ 
४८२ 
३०३ 
१० 
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२०१ 
७२७४ 
२८७ 
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( २६६ )" 
परिशिष्ट 


[ब| 
धमोनुसार बंगाल की जन-संख्या 


बडुगल (जिटिश) की आबादी सन्‌ १६२१ ई० में ७,६६,६५, 
५३६ थो । यह भिन्न भिन्न धर्मों के अनुसार इस प्रकार थी--- 


मुसलमान 9398 २७५,२१०,८०२ .«- ५७ ० फीसदी 
हिन्दू .»«». २०,२०३७०२७ .... ४३३ ,, 
शन्य 48% १,२८१,२०७  ... २७ ,, 


अन्य” लोगों में पहाड़ी लोग और ईसाई लोग भी शामिल हैं । 
पद्दाड़ी लोगों को संख्या बहुत ज्यादा है। इनमें जैनी और 
बौद्ध आदि भो शामिल हैं । परन्तु इन दोनों जातिया की संख्या 
अधिक नहीं है । 

इस प्रकार मुसलमान लोग और सबो की मिली हुई संख्या 
से सिफ' ४फीसदी अधिक हैं | मुसलमानों की यह बहु लता सब 
सूबे में फेली हुई नहीं है । हिंदू लोगों की संख्या अधिकतर 
बंगाल के एक हिस्से--बदंवान की कमिए्नरी औरर प्र सीडे'सी 
कमिए्नरी का कुछ भाग--ही में हैं, जिसका नतीजा यह है कि 
मुसलमान लोग बंगाल के दूसरे हिप्सों में सब जगह हिंदुओं 


से ७ फी सदी से अधिक ज़्यादा हैं । पंजाब की तरह बंगाल * 
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के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्री की मोटे 
से जाँख करने से यह पता लगता है कि तीन क्षेत्र ऐसे हें, 
(| अति बहु-संज़्यक मुस्लिम हैं; एक क्षेत्र ऐेस। है, जिसमें 
हैं, ओर एक क्षेत्र में करीब करीब दोनों 
लोग मुसलमानों से ४ फीसदी 
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५ प्रंसीडेसी कमिश्नरी ६०५ 
४ .. सुसलमान.... ४७५ 
व हिन्दू हे ५१४७४ 
! बड़ागल के कुल मेम्बरों की तादाद ४६६ 


नोट---एक छाख जनता पीछे एक मेम्बर चुनने का नियम हे 


.. हम यह देखते हैं कि मुस्लिम-क्षे त्र से २६१ मैम्बर चुने जा 
सकते हैं, हिन्दू-क्ष त्र से ८० और तीसरे द्षेत्र से १५। यदि एक 
लाख पीछे एक मेम्बर चुना जाय, तो बड़ाल में कुल मैम्बरों की 
तादाद ४६६ होगी। इससे स्पष्ट हे कि २३४ मैम्बसेँ की बहु- 
संख्या होतो है। अकेले घुस्लिम-शेत्र से २६१ मैम्बर चुने जा सक ते 
हैं, यानी ५७ प्रेम्बर उतने मेम्बरों से ज़्यादा, जितने बहु-सेख्या 
बनाने के लिए आवश्यक ढें । प्रे सीड सी कमिरनरी में प्रुसलमान 
लोग ४७५ फीसदी हैं और यद्‌ रूपाल में नहीं आ सकता हे 
. कि इनको उपेज्ञा क। जा सफृती है । इस कमिश्नरों से मुसल- 
मानों में अवश्य बहुत से भेग्बर चुने जारंगे। मुसलमान, सूत्र 
में इस प्रकार फेले हुए हैं कि इनके मेम्बरों की तादाद इनकी 
तादाद के लिहाज़ से ज़रूर ज्यादा हो जायगो। ये चुनाव में 
शायद माली या ताल्लीमो हेसिप्रत से पिछड़ जांय, लेकिन 
इस कमी के कारण उनके मैम्बरों को उप बहु-सँख्या के केाई 
धवका न पहुँचेगा, जिसके ने अपने क्षत्र में प्राप्त करेंगे । क्‍ 
जिलेचार अडू देने से आबादी के अड्ढी| की जांच और भी "| 
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अधिक विस्तार-पूर्वक हो ज्ञायगी । धर्म के अनुसार आयादी 
के। इस 





षे अडू ड््सत नोट के अन्त मे दि्‌ शैये हुए 4 । इन अड्डे 
प्रकार बांदा जा सकता है-- क्‍ 
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१६--मालदा 
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साथ अनुपात करते हैं । 
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लखनऊ, २८ थे ३९ श्गस्त तक, सन्‌ ९८२८ 
सत्तिप्त कायं-विवरण 


क् 2, क /#+च, 
५४७७७ (3 के (कप क ५. 2 टली 


सर्वंदल-सम्मेलन का चोथा अधिवेशन २८ से ३१ अ्रगस्त 
( सन्‌ १६२८ ० ) तक लखनऊ में .केसरबाग की बारादरी में 
हुआ । इस अधित्रेशन में कांग्र स की कार्य-कमेटी के अलावा 
निम्न लिखित संस्थांओं के भी प्रतिनिधि उपश्यित थे... 
(१) आल इडिया लिबरल फ़ डरेशन ्ह 
(२) आल इन्डिया मुस्लिम-लीग 8 
(३) हिदु-महा-सभा 
(४) सेंट्ल खिलाफ़त कमेटी 
(५) सेंट्ल सिकर-लीग 
(६) होमरुल लीग 
(७) हिन्दुस्तान के ईसाइयों की अ० भा० सभा 
(८) जमैयतुल उलमा 
(६) ञझ० भा० वेशी राज्य-प्रजा-सभा 
(१०) एलैम्बली की काँग्र स-पार्टी 
(११) अवध की ब्रिटिश एसोसियेशन 
सियेशन . 














। (१४) कलकसे की इडियन एसो 














( २८५ ) ५ 
(१३) महाराप्र चैम्बर आऊ़ कमल 
(१७) सिंव की राष्ट्रीय लोग 
(१०) दक्षिणी सभा 
(१६) स्वाधीन मारत-संघ . द 
और निम्न लिखित प्रास्तों की कांग्रेस कमेटियाँ भी सम्मि- 
लित थीं अजमेर , आंध्र, बिहार, बंगाल, बम, मध्य-प्रांत (हिन्दु- 


स्तानी), मध्य प्रांत (मराठी), दिब्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, 


पंजाब, सिंच, संयुक्त प्रांत और उतकल | 
. उन प्रतिनिधियाँ की ओर से, जो इस अधिवेशन भें सम्मि- 
लित न हो सके बहुत से संदेश आये, जिनमे उन्होंने अपने न 
शा सकने के लिए खेद प्रकट किया ओर सम्मेलन के लिए 
सफलता 'की इच्छा चाही। इसके अलावा देश के सभी 
हिस्सों से तार ओर पत्र इस आशय के आये कि सम्पेलन 

सफल हो । 

२८ अगरूत को दोपहर के बा& सम्मेलन की कार्यथाही छा० 


. एम० ०० अन्खारी के समापतित्व में शुरू हुई । 


महराजा महसूदाबाद ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया । 
उन्होंने सन्‌ १६१६ के लखनऊ पेव्ट की यादव दिलाई और यह 
विश्वास किया कि उसो भाव से इस सम्मेलन में विचार किया 
जायगा। उन्होंने आशा की कि सब दल नेहरू कमेटी की रिपोट 
को बिना किसी शत के मान लेगे | 


इसके बाद सभापति का भाषण हुआ । उन्होंने नेहरू-कपरेटी 


के। बधाई टी और उसके मैम्बरों की उच्स और पकाग्न लगन 


# 





कि के 
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सर तेज बहादुर सम्र,, श्रीयुत अणे, सरदार मंगल सिंह, श्रीशुत व्श्व 
कुएशी, भ्रीयुत सुभाष चंत्र्‌ बोस भर श्रीयुत जी प्रधान ने, जो पस कमेटी के 
मैम्बर हैं, जिसके इस सम्मेलन ने हिन्दुस्तान के शासन-विधान के 
सिद्धातों के निश्चित करने के छिए नियुक्त किया भा, किया है । 

इस प्रस्ताव का समर्थन मौलाना अबुल कलाम आ ज्ाद ने 
किया और इसके पक्ष में इन प्रतिनिध्यों के भाषण हुए---० 
मदनमोहन मालवीय, मौलाना शौक/त अली, डा० एनी वीसेन्ट, 
श्रीयुत जे० एम० सेन गत, मौलवी मुहम्मद्‌ याकूब, ओ्रोमती 
सरोजनी नायडू, श्रीयुत सी० विजयराघपा जारी, शानो शेर 
सिंह, राजा सर राम पाल सिंह, मौलाना अहमद शेद, भ्रीयुत 


सी० चाई० खिंतामणी, एम० चांगला, चौधरी बिद्ारीलाल और 


श्रीयुत तुफ ल अहमद । लि क्‍ 
सम्मेलन के सिर्फ एक मैम्बर, मौलाना हसरत मोहानी ने 


इस प्रस्ताव का विरोध किया। यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास 


हुआ । लेकिन सिर्फ एक मैम्बर ने अपनी राय उसके खिलाफ 
दी । 

पं० मोती लाल नेहरू और सर अली इमाम ने कमेटी की 
तरफ से, इसके लिए, सम्मेलन को धन्यवाद दिया। 

. दूसरा प्रस्ताव पं० सदनमेहन मालव/य ने उपसित 

वह रस प्रकार है--- क्‍ 

(२) अपनिवेशिक स्थराज्य--उन राजनीतिक दलों के कार्य 
करने की स्थाधोनता के! बिना रोके हुए, जिनका उह्श्य पूर्ण 





या। 
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(१) जिस प्रकार का राज्य हिन्दुस्तान में स्थापित होना है, वह उत्तर- 
दायी होना चाहिये, यानी उस प्रकार का राज्य, जिसमें कार्यकारिण्यी सभा 
उस व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जिसेके सेम्बरों के! संब - 
साधारण जनता चुनेगी और जिसके पूर्ण अधिकार प्राष्त होंगे । 

(२) उसे प्रकार का राज्य, औपनिबेशिक स्वराज से किसी हालत में 
भी कम न होगा । हा 0 $ 

. सर खी० पी० शाम स्वामों अधख्यर ने इस प्रस्ताव का 
समर्थन क्रिया ओर सर तेज बहादुर सप््‌ ने अश्यमोदत | इस 
प्रस्ताव पर की बहस खतम न होपाई थी कि सम्मेलन दूसरे 
दिन के लिए मुब्तवी हो गई। 

दूसरा दिन--२८ अगरूत 

पं० मदन मोहन मालवोय के ओपनिवेशिक सरूवराज्य' के 
प्रस्ताव पर बहस जारी रहो । पं० जवाहर लाल नेहरू ने औप- 
निवेशिक स्वराज का विशेष किया और कहा कि हमारा उदद- 
श्य स्वावं।नता होना छाहिये। और उन्होंने डन लोग! की ओर 
से, जो स्वाधानता के पक्ष के थे, निम्न लिखित वक्तव्य 
पढ़ा- 

“हुए लोगो की, जिम्होंने इस वक्तव्य पर अपने हस्ताक्षर 
किये हैं, यह' राय हे कि हिंदुष्तान के शासन-विधान का आधार 
केवल पूर्ण स्थाधीनता ही (ना चाहिये | हम यह अशुभव करते 
हैं कि वह प्रस्ताव, जो सर्वंद्ल-सम्मेलन के सामने उपजित 
किया गया है, निश्चय रुप से उन लोगों के।, जो इसका 


समथन करते हैं, उस शासन-विधास से बाँघ देता है, ।जसका' 




















( “२६० ) 
वार वह है, जिंसके। ओपनित्रेशक स्वराज कहते हैं| हम 
इसके स्वीकार करने के तेयार नहीं हैं ओर इसलिए हम इस 
प्रस्ताव के स्वीकार या सप्र्धंन नहीं कर सकते | हमे यह 
जानते हैं कि प्रस्ताव को भूमिका हमको अपते स्वाय्ीनता के 
पक्ष में काम करने का अधिकार देतो है। परन्तु यह भूमिका 
उस बन्धन के, जो उस प्रध्तात्र से लगा हुआ है, किसी हालत 
में भी कम नहीं करती हे । 
खेर, फिर सी हमने यह निश्चय किया हे कि हम इस 
कान्फरंस के काय में विश्न-बाघा उपस्धित न करे गे । परन्तु हमारी 
यह इच्छा है कि हम इस प्रएन के सम्बन्ध में अपनी निश्चित 
राप बतला दे । ह। इस प्रत्ताव विरेश से उस्त दृज तक, 
जिस इजे तक ओपनिवेशिक खराज के स्व(कार करने से सम्ब- 
न्ध है, अ।ग होते हैं। हम' इस प्रस्ताव सम्बन्धी किसी 
बात में भी संशोधन उपच्ित करने या उस पर वोट देने में 
भाग न लेंगे, और हम पूर्ण स्वाधीनता के पश्ष में सा काम करेंगे 
जैसा हम उजित और आवश्यक सममेंगे” । 
इस प्रस्ताव की बहस में इन मेम्बरों ने भी हिस्सा लिया-- 
मौलाना किफरायतुद्ला, सुहम्मर शफी, शोयुत खुभाष शन्द्र 
बोस, पं० हृदय नाथ कु'्ञारू, डा० किन्नएर, डा० मुहम्मद 
श्रालम, श्रीयुत री० विश्वनाथम्‌ श्रोर सरदार शादू' लसिह । 

मौलाना हसरत मेहानी ने इस प्रस्ताव की दूसरी धारा के 

रद करने के लिए एक्र संशोवन पेरा किया। परन्तु सू'कि उस 
'संशोधन का किसी ने समर्थन नहीं किपा, इस लिए बह गिर गया । 


दिए विलय पी 3 रन कली कक की अली मे ३ उप म पश्फ अर 9 नल सदा कि निकल न. 3.8 कल कक >ड कर हलक जे कक »ह अली जलन ज डक जकि अर अकनिलश, कल कर तक का जद जीत $ अकि- अधिक कल लीन जन कक नरम, उस के कल लेट उीजज एम हक वर के म5 जो है। अर नीमक अप क पर ज- पलक >> कर लक की जीीज 2 जमकर कि पक पर महक सहरसा, ता मल >र जलकर मा किक आर न नकल वन व मा पदक हरी >र कप जज दस 2 वी की पाई कली की कदर: अमर मी कल आहट कक 2 किक 22, की 





( २५६९ )» 
रस सब के बाद जब पांणगेडत मदनमाहन मालवीय जवाब 
दे सुक्े, तब उदक्ध प्रस्ताव पर वोट लिये गये ओर वह सहषण 
पास किया गया । द 
इसके बाद सम्मेलन को बैठक दुसरे दिन के लिए पझुढ्तवी 
हुई । क्‍ 
तोौसरा दिन--३० पश्गशस्त 


सम्मेलन का तीसरा प्रस्ताव श्रीयुत मनोलाल कोठारी ने 
उपस्थित किया । यह प्ररुताव देशी रियासतों से सम्बन्ध रखता 
है ओर इस प्रकार हे-- 


देशी रियासते 
(३) यह सम्मेलन कमेटी की उन शिफ़ारिसें के मंजर करता है, जे 
देशी रियासतों से सम्बन्ध रखती हैं । 


इस प्रस्ताव का भ्रीयुत पथिक ने समर्थन किया । सर तेज 
वहादुर सप्र्‌ मौलाना 'जुफुर अलीखां और प॑ मदन मोहन 
मालवीय भी इस प्रस्ताव पर बोले ओर यह प्रस्ताव सर्व- 
सम्मति से पास हुआ । 


इस मोके_ पर सम्मेलन के सभापति ने यह खबर खुनाई 
कि सिन्ध के सम्बन्ध के प्रश्न पर समभोता हो गया। इस 
खबर के खुनकर सब मेस्बर खुश हुए। सभापति ने अपनी 
आ।र स समभोते के निम्न लिखित प्रस्ताव के रूप में उपखित 
किया । क्‍ के 
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(४) सिंघ--नेहरूलकसेटी की रिपेर्ट के अजुशार, जे (हठुस्‍्तान में 
सरकार कायम होगी, उसके साथ ही सिंध के बस्बड़े से अ्रलछ॒हदा कर 
दिया जायगा और एक अछण प्रांत बना दिया जायगा । 

लेकित इसके साथ शर्त' ये हैं-- 

(१) तहकीकात के बाद जब निम्न छिखित बाते साकूम कर कौ 
जांय । | 

अर) सिंध का प्रांत अपना ख़ व आप चला ले । 

(ब) जब यह माकछूम हे! जाय कि वह अपना खर्च अपने आप 
नहीं चका सकता है और वहां के बहु-संख्यक लेएग इसे नये प्रांत के खर्च 
की जवाबदेही के बरदाश्त करने के लिये तैयार हैं । 

(२) सिंध को सरकार वैसी ही हेगी,जैसी इस शासन-विधभान के 
श्रनुसार दूसरे प्रांतों की । ः 

(३) सिंध प्रांत की श्र-मुस्लिम ऊघु-संख्यक जाति के आंतीय और 
इंद्वोय व्यवस्थापिका सभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए, वैसे ही 
अधिकार होंगे, जैसे अधिकार नेहरू-कमेटी-रिपेट ने उन प्रांतों में सुस- 
रुमानों के दिये हैं, जहां वे रुघु-संख्या में दैं । 

यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से हृ५ पूर्धका पास हुआ। 

सम्मेलन का पांचवां प्रस्ताव प्रास्तों के पुनविमाग से संबन्ध 

रखता था। इस प्रस्ताव के पं० द्वारका प्रसाद मे उपस्थित 

किया और मौलबी अब्दुल माजिद ने उसका समर्थन किया । 
इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बहुत से संशोधन उपसित 


किये गये | लेकिन अंत में यह प्रस्ताव इुछ संशोधनों के साथ 
* सर्व-सम्मति से पास हुआ। प्रस्ताव यह है-- क्‍ 
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( २६३ *) 
(७) यह सम्मेलन नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट की उन शिफ़ारिसों पर, जो 
प्रातों के पुनर्विभाग ओर उनके पद से सम्बंध रखती हैं, विचार करने के 
बाद, उनको शासन-विधान का एक मुख्य अंग मानकर स्वीकार करती है। 


और यह' सम्मेलन शिफ़रारिस करती हे कि शासन-विधान के मसंविदे 
की ७२ वीं धारा में जो कमीशन नियुक्त करने की बात कही गई है, वह 
कमीशन उपरोक्त शिफारिसों के सिद्धांत के अनचुधार और उसे कमेटी या 
उन कमेटियों की सहायता से, जिस यां जिनका नियुक्त करना वह आव 
श्यक सेमझे,, निम्न लिखित बातों का करेगा । 


. (अ) करनाटक और आनन्‍्ध्र के अलगप्रांतों में करमे के लिए सब 
श्रावर्यक साधनों के जुटाएगा । 


(ब) उन भिन्‍न भिन्न क्षेत्रों के, जहां उड़िया बोली जाती है, 
एक जगह मिलाने की कोशिश करेंगा और इस मिले हुए क्षेत्रफल का 
एक प्रांत बनाएगा । लेकिन इसके साथ शर्त' यह है कि यदि उसे क्षेत्र- 
फल के लोग अलग सूबे के ख़र्च के बरदाइत करने के लिए काबिल हैं. 


या तैयार हैं । 


(स) मध्य प्रांत ( हिंदुस्तानी ), केरल ओर दूसरे देश, जे! अपने यहाँ 
भाषा के अनुसार अलहदा प्रांत बनवाना चाहें, उन संब के बारे सें वह 
रिपोर्ट व करेगा । 


(द) वह उन सिद्धांतों के श्रनुसार, जिनकी शिफ़ारिस नेहरू-कमेटी 
ने की हे आसाम और बंगाल, बिहार और उड़ीसा और मध्य आंत 
( हिंदुस्तानी ), केरल और करनाटक की सीमाओं को फिर से निश्चित 
करेगा । द हे 








€ २६४ ) 

सभापति ने इस प्रस्ताव के अपनी ओर से रक््खा और 
यह सर्ब-सम्भति से पास हुआ । 

इसके बाद, ला० लाजपत राय ने इस श्राशय का एक 
प्रस्ताव उपस्थित किया कि नेहरू कटी को रिपोर्ट में जो शासल- 
विधान दिया हुआ है, उसके सिद्धान्तोी को यह सम्मेलन 
स्वोकाए करता है। इख प्रस्ताव का समर्थन श्रीयुत ए० रंगा 
स्वामो आयंगर ने और असुभोदन शअ्रीयुत बिपिन चन्द्र पाल 
ने क्रिया । श्रीश्ुत चाग़ला ने एक संशोधन उपस्थित किया, 
जो शासन-विवान के संशोधन से सबनन्‍्ध रखता था। 
बाद के श्रीयुत चागला का संशोधन कुछ बदल दिया गया 
और सम्मेलन ने उसके एक प्रस्ताव के रूप में ३१५ अगस्त के 


पास किया। यह सब उस' दिन की कार्यवाही में दिया 


हुआ है । 
आज की बेठक कल, यान ३१ अगस्त के लिए मुल्तवी 
का गई । 





चोया दिन--३९ अगस्त 

ला० लाजपत राय के प्रस्ताव पर आज बद्दस हुई। भ्रो० 

विजय राघवासाय ने एक इस आशय का संशोधन उपस्थित 

किया कि नेहरू--रिपोर्ट के बतलाये हुए सिद्धान्तों के स्वीकार 

करने के बज्ञाय, उसकी प्रत्येक घारा पर विद्यार होना चाहिए। 

इस संशोधन का लमर्थंन श्री० विश्ववाथम्‌ ने किया और उसका 
. विरोध आ्रो० बिपिनचंद्र पाल ने । 








श्र 
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इस मौके पर लाला जं; के प्रप्ताव पर की बहस को 
मुल्तबी कराविया गया । क्योंकि यह सभाजार मिला कि पंजाब के 
प्रतिनिंध लोगों में पंजाब के भश्न पर समझौता होगया है। 
|... लालाजी के प्रस्ताव के संशोधित रूप पर बाद्‌ केबिचार हुआ । 
|... पंजाब-प्रश्न के समभौते के विषय में सभापति ने जो 
... शुभ समाचार खुनाया, उसका सब मैश्बरों ने बड़े हर्ष के साथ 
स्वागत किया । इस समभोते पर इन सउज़नों के हस्ताक्षर 
थे--डाक्टर एस० डी० किचलू, मौलाना जुऊकर अली ख |, 
डाक्टर मुहम्मद्‌ आलम, श्री० अब्जुरहमान गराज़ी, श्री० दाऊद 
ग़ज़ानवी, श्री अफज़ाल 'हक, श्री० सिराजुद्दीन बिरला, श्री० 
अब्दुल कादिर, श्री० एस० हुसामुद्दीन, सरदार शादू लस्िंह 
कवीशर, ला० लाजपतरोय, लॉ० दुनीचंद; पं० हीराएत्त शर्मा, 
डाक्टर सत्यपाल और ला० गिरधारी लाल । 
मास्टर ताराचन्द्‌ ओर ज्ञानी शेरखिह ने इस समभौते के 
के साथ अ्रपना एक वक्तय्य लगा दिया है । 
, स्व दल-सम्मेलन के सभापति ने इस समभौते और इस 
वक्तव्य के सम्मेलन की स्वीकृत के लिए उपसब्यित किया। वह 
समभौता ओर वक्तव्य निम्नलिखित हे--- 


(६) पंजाब--पंजाब के मुसेलमान छेशग उस येजना की, जिसकी 
नेहरू-कमेटी की रिपार्ट ने शिफारिस की है, प्रस्तावना के साथ उसकी उन 
शिफारिसों के मंजर करते हैं, जे! सास्म्रदायिक चुनाव से संबंध रखती 

 हैं। इन शिफारिसें में सम्मिलित चुनाव बतझाया गया है ओर पंजाब 


की किसी जाति के लिए भी जगहों के सुरक्षित करने के 'छए नहीं कहा « « 
द १६ द 
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गया हैं। ठेकिन हम इन शिफ़ारिसों के! उस हालत में मानने के हिए 
तैयार हैं, जब हर बालिग स्त्री-पुरुष के वेट देने का अधिकार दिया जाय। 
हसके अ्रछावा एक और भी शर्त हे। वह यह कि पंजांब में इस 
भेजना पर, जिसकी शिफारिस की गई है, दस साल तक अ्रमलछ करने के 
बाद, साम्प्रदायिक चुनाव के प्रश्न पर, उसे हालत में, जब कि कोई जाति 
चाहे, फिर विचार किया जायगा । 


मास्टर तारासिंह और ज्ञानी शेरसिंह का वक्तव्य--- 


“(१) हम लोग, जिनके इसके नोचे हस्ताक्षर हैं, नेहरू-रिपोर्ट 
के। इस शर्त पर मानने के लिए तैयार हैं कि पञ्ञाब में चुनाव, 
का तरीका संख्यानुसार हो । 
.._ (२) हम यहद मानते हैं कि हर बालिग स्त्री-पुरुष के अधिकार 


को देना, प्रजा-तंत्र का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। परन्तु हम 





यह अलुभव करते हैं कि देशकी हालत के देखे, इस सिद्धांत पर 


अमल! नहीं हो सकता । 
(३) यदि यही ते होजाय कि हर बालिग स्त्री-पुरुष के 





अब्द से जल्द वोट का अधिकार मिलना चाहिए, तो हमने जो: 





ऊपर कहा है, उसके नेाट कर लिया जावे । 

हम यह भी कर देना चाहते हैं कि यदि हर बालिग 
पुरुष का वोट देने का अधिकारी होना चाहिए, यदि यह पास 
भो होगया, तो हम उसके बारे में कोई शिकायत नहीं करोंगे 





हम यह समभते हैं कि हर बालिरा के वोट देने के अधिकार, 





के साथ साम्प्रदायिक चुनाव का काई सिद्धान्त सीधे या किसी 


दुसरे तरोके, से नहीं माना जायगा | क्योंकि हम इसके बड़े 





पिरोधो है । 
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मौलाना शौ कत अली ने एक बयान दिया कि सेट्ल खिला- 
'फत कमेटी अपने उस प्रस्ताव को, जो पंजाब-समभोौते से 
संबंध रखता है, अ्रभी तक बदला नहीं है। 
यह प्रस्ताव दहली वाले मुस्लिम-प्रस्तावों का समर्थन करता 
था और कमेटी भी उनका समर्थन करती थी । डाक्टर मुह- 
स्मद आलम ओर श्रो० अध्दुल क़ादिर, मौ० शौकत अली से 
सहमत न थे । उन्होंने कहा कि मौ० शौकत श्रली ने जो 
बयान दिया है, उसके लिए उन्हें झिलाऊत कमेटी की 
ओर से इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने पंजाब के 
प्रश्न के फैसले का काम पंजाब के प्रतिनिधियों के खुपुद॑ कर 
दिया है। उन प्रतिनिधियों का फैसला ही ख्रलाऊत कमेटी का 
फैसला सममका जायगा। 
इसके बाद सम्मेलन ने पंजाब के प्रश्न के फेसले के बारे 
अपनी सहमति प्रकट की ओर उसके स्वीकार किया । 
बाद का, डाक्टर एनीविसेंट और श्रीयुत सरोजनी नायडू 
के भाषण हुए, जिनमें उन्होंने सम्मेलन ओर समख्त देश के 
इस बात के लिए बधाई दी कि देश का यह पुराना झगड़े का 
सवाल हल होगया । डाक्टर एनी बिसंट ने कहा कि हिन्दुस्तानो 
एकता और हिंढुस्तानी खतंत्रता ने आज साम्प्रदायिकता पर 


विजय प्राप्त की है। 
श्री० अ्रकराम खाँ और श्री० जे० एम० सेन-गुप्त ने बंगाल के 


हिंदू और मुसलमानों को ओर से रिपो् की उन धाराओं को. 


स्वीकार किया, जो बंगाल से संबंध रखती, है | 


(| 
| 
| 
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,..... शासन-विधान के संशोधन के संबंध में जो भ्री० चागला 
] का प्रप्ताव था, उस पर कुछ बदस हुई । परन्तु अन्त को निम्न 
| लिखित प्रस्ताव स्व-सम्मति से पास हुआ | 
(9) शासन-विधान का संशोधन--/यह सम्मेलन यह 

| शिफ्रारिस करती है कि नेहरू-कप्रेटी के अपनी शिफारिसों की ८७ वीं 
हे घारा पर फिर से जिचार करने के छिए अ्रधिकरार दिथा जाता है कि वह 
प उसके .इस प्रकार संशोधित करदे, जिससे, शासन-विधान के संशोधन के 
हे अजुसार, के व्रीय व्यवस्थापिका की भिन्‍न भिन्‍न रुघु-संख्यक जातियों के 
हप हितों भर अधिकारों की रक्षा हो जाय ।” 

इसके बाद निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ-- 

(<) देशी रियासतों के नागरिक--देशी रियासतों का. 
प्रत्येक नागरिक, जे। साधारण प्रजा-त त्र-राज्य में तिजारत करता है या उसमें. 
रहता है, वह प्रजा-त त्र-राज्य का नागरिक होने का अधिकारी देगा। 

मौलवी शफ़ी दाऊदी ने, इसके बाद, यहद्द प्रस्ताव पेश किया. 
कि प्रजा-तंत्र-राज्य की भाषा हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जो हिंदी. 
या उदू की लिपि में लिखी जाबे। 

इस प्रस्ताव पर कुछ बहस हुई और इस संबंध में 
तरह के संशोध्न उपस्ित किये गये। अन्‍्त में, 
प्रस्ताव सब -सम्मति से पास हुआ-- क्‍ 

(६) भाषा--सव दल-सम्मेलन को कमेटी निम्नलिखि 
बातों पर विचार करे और रिपोर्ट दे-- 
(१) लघु-संखक जातियों के अधिकार देना कि 
बच्चों का, उनकी भाषा के रुकूलों में उस 
| '* जिसका उनमें प्रचार है | 
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( ४६६ )” 

(२) हिंदुस्तानी, प्रजा-तंत्र-राज्य की भाषा हो और राज्य के 
हिन्दी या उदू की लिपि के इस्तेमाल करने का अधिकार हो। 
साथ साथ शअ्रग्नेजी साथा के इस्तेमाल की भी इजाजत दी जाय । 

(३) प्रत्येक घूबे में सरकारी कार्मों में उसी सूबे को भाषा 
ही काम में लाई जाय और रब तंत्रता दी जाय कि साथ में 
हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी का भी इस्तैमाल किया जाय । 


इसके बाद, पंडित मदन मोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव. 


उपस्थित किया कि निम्न लिखित धारा अधिकार-घोषणा में 
और जोड दी जाय--- 


(१०) पद शोर जायदादू--वे सब पद और जायदाद आगे भी 
रहेंगे, जे! प्रजा-त त्र-राज्य की स्थापना होने के समय कानूनन प्राप्त की 
गईं हैं ओर जिनके बिलूसा जा रहा हैं, 

इस प्रस्ताव का विरोध हुआ, परन्तु कुछ बहस के बाद 
यह सर्व-सम्मति से पास हुआ | 

सम्मेलन ने निश्च-लिलित प्रस्ताव को भी सर्व-सम्मति से 
पास किया-- हे 

(११) सारूसी हकक्‍क़--अधिकार घोषणा की १७ वीं धारा में हे 
रोज़गारी” शब्द के बाद ये शब्द ओर जोड़ देने चाहिये--“और पाछांमेंट 


उचित गान ओर किसान के मौरूसी हक के निश्चित करने के लिए 
नियम बनाएगी । 


सम्मेलन ने निम्न लिखित प्रस्ताव भी पास किया--- 


(१९) बिलोचिस्तान--मेहरू-कनेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ पर की ७ 
. थी शिफ़ारिस के 'सीमा प्रांत” के बाद 'बिलेचिस्तान' और जेड़ दिया जाय । 


इसके बाद ला० लाजपत राय के इस प्रस्ताव पर बहस 


हैः 
































की 


हैँ 


( ४०० ) 


हुई कि नेहरूकमेटी की रिपोर्ट के सिद्धान्तों को मान लेना. 


चाहिये । इस प्रस्ताव में बहुत कुछ बढ़ाया गया। बहुत से 
संशोधन गिर गये । अन्त में निम्न लिखित प्रस्ताव पास हुआ 
जिसका केवल पक मैम्बर ने विरोध किया--- 


(१३) कमेंटी को पुननिश्ुक्ति--यद 





पर विचारकरने के बाद, जिसके नेहरू-कमेटी ने उपस्थित किया है, शासन- 


विधान के उन सिद्धांतों के स्वीकार करता है, जिनकी उस रिपोर्ट में शिफारिस 
कीगई है । 





भर जिसके सम्मेलन ने स्वीकार किया है, भाव 


ब्यापारिक, मज़दूर तथा भ्रन्‍्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सब्मुख उपस्थित 


किया जाय, जे। इस सम्मेलन में उपस्थित हैं, और उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों 


के सन्‍्मुख, जे। कम से कम दे। साल से चली झा रही हैं। लेकिन इसके 
साथ शत यह है कि ऐसी बात न ते कोई बढ़ाई जाय और न घटाई 
जाय, जे! इस संम्मेऊन के समझोतों भौर फ़सछों के खिलाफ हें! । 

कमेटी उपरोक्त संभा करने के छिप्रे सब आवश्यक साधन प्रहण 


करेगी । यह सभा उस तारीख के होगी, जिसके कमेटी निग्रत करेगी । 


कमेटी बिल तैयार करने के वक्‍त इस रिपोर्ट की फ़हरिस्त 
श्र २ के अपने ध्यान में रखंगी, और बह इन फ़हरिस्तों में ऐसे 
परिव्त न कर सकेगी, जिनके! वह आवश्यक सममेगी । 
मास्टर तारा सिंह और शानी शेर सिंह ने इस प्र 
सम्बन्ध में ग्रपता निम्न लिजित बक्तब्य उपस्थित किया-- 
“हम इस प्रस्ताव के अपने उस चक्तव्य के साथ, जिसका 


























यह सम्मेलन नेहरू-कनेटो के। फिर मियुक्त करने का निश्चय करती 
है और उसके यह' अधिकार देती है कि वह अपने में और सेम्बरों कोबदा 
ले ओर किसी ऐसे आदमी के! इस बात के लिए चुन के तथा हिदायत 
कर दे जो इस शासन-विधान में, जिसकी नेहरू-कमेटी ने शिफ्ारिस की है. 
'इयक बातों के बढ़ा दे, 
और उसके एक बिरू की सूरत में तैयार करे, जे! धन सब राजनीतिक 


पहहससकदरत राह 


ारदाकाहफपपपपतधच्तचणपपकरप कक, 


उछपतपत्राजककानाकलारवव असर कापचालएकारसउापशतारतपसउासक 
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( ३० ) 


हम पहले पंजाब के प्रश्न के समभोते के संबंध में उपस्थित कर 
चुके हैं, ख्खीकार करते हैं ।” 

श्रो० ई० अहमदशाह ने हिन्दुस्तानी ईसाइयो की आअ० भा० 
कान्फर स की ओर स निम्न लिखित वक्तव्य दिया-- क्‍ 

“हिंदुस्तानी ईसाइयों की अ० भा० कान्फरेंस अपने मामले के जेर 
देकर सव दल-सम्नेलन के सामने उपस्थित करती हे और यह प्रार्थना 
करती है कि जिस प्रकार सीमा आंत में लूघु-संख्यक हिंदुओं के लिए, हिंदू- 
स्तान के प्रत्येक प्रांत में लूघु-संख्यक मुसलमानों के लिए और जिस, प्रकार 
पंजाब& में सिकखों के लिए संख्यानुसार चुनाव का विशेष अधिकार दिया 
गया हे, उसी प्रकार न्याय के नाम पर हिंदुस्तान की एक तीसरी लघु-संख्यक 
जाति 'ईसाई के लिए भी व्यवस्थापिका सभा के चुनाव में स्थान देना चाहिए ।?? 

सम्मेलन के सभापति ने अपनी ओर से निम्न लिखित 
प्रस्ताव उपस्यित किया--- 

(१७) सम चो योज ना---“यह सम्मेलन यह घेषणा करती हे 
कि इन पिछले प्रस्ताव तथा फ़ेसलों में जे! समभोते दिये दुए हैं, उनका 
आधार यह विचार है कि जे! येजना नेहरू-रिपोर्ट ने दी हुईं हे और जिस 
के इस सम्सेलन ने स्वीकार किया है, उस सब पर इस विचार के लेकर 
अमल किया जायगा कि इस रिपोर्ट की शिफ़ारिसे' एक दूसरे पर अबलूं- 
बित हैं भर इस सम्नेलन में जो सब दल सम्मिलित हुए हे, वे सब इस 
बात के लिए राज़ी हैं कि हर एक इस सब रिपोर्ट का समर्थन करेगा और 
इंस के एक हिस्से को उस समय तक स्वीकार करने से इनकार करेगा, जब 
तक इसके और सब शेष हिस्सें पर प्री तोर से अमर नहीं होगा । 

इसके साथ शत' यह हे कि यदि इसे येजजना के संबंध में कोई उलट- 
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. छयह' कहना ग़रूत है । पंजाब में सिंक्‍्खों के लिए संख्यानुसार 
चुनाव का कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है । 
--मंत्री अ० भा० काँग्र स-कमेटी । 
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-( ३०२ ) 

फे! की जायगी, तो वह, उसेपर सेब दलों के समझोते या सहिमति के 
है। जाने पर ही, स्वीकार होगी ।?? 

यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ। केवल एक 
मेम्बर ने इसका विरोध किया। 

इसकेबाद एक ओर प्रस्ताव, जो इस सम्मेलन का अन्तिम 
प्रस्ताव था, सभापति ने उपस्थित किया । बह प्रस्ताव यह है-- 

(१०) यह सब दरू-सम्मेलन श्रीमती नायडू से यह प्रार्थना करती है 
श्र यह अधिकार देती है कि वे पश्चिम देशों के छोगों से, जिनसे वे मिलने 
जा रही हैं, हिंदुस्तान के छोगों की नमस्कार कहें और उनको यह 
सूचना दे कि हिंदुस्तान अपनी स्वतत्नता प्राप्त करने के रहिए और 
उससे सेसार की शांति में योग देने के लिए कटिबद्ध है । क्‍ 

_ इसके बाद पं० मदन मोहन मालवीय ने सभापति के 

घन्यवाद देने का प्रस्ताव रक्खा | उसका महाराजा महमूदाबाद 
ने समर्थन किया ओर उसको/सम्मेलन ने बड़े हर्ष के साथ 
पास किया । इसके बाद सभापति ने उसका उत्तर विया। 

अन्त में पं० मोतीलाल नेहरू ने उन सब के लिए, जो 
लखनऊ में श्राये थे और कार्यकर्ताओं तथा खय॑सेचकों के 
लिए, जिन्होंने कान्फरंस के प्रबन्ध मे सहायता पहुंचाई थो, 
धन्यवांद की प्रस्ताव उपखित किया। श्रीमती सरोजनी नायडू 
ने उसका समर्थन किया और उसको बड़ी ख़ुशी के साथ 
सस्मेलन ने पास किया। क्‍ 

इसके बाद सभापति ने कहा कि अ्रब सम्मेलन की कार्यवाही 
समाप्त होती है। बस इसके बाद अधिवेशन समाप्त हुआ | 


७०. ९ 
हामन्‍्का ९ ।#] 4 चमाकाद# 
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